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a. 196] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2024/श्रावण 1, 1946 
No. 196] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2024/SHRAVANA 1, 1946 


वित्त मंत्रालय 
(आर्थिक कार्य विभाग) 
(बजट अनुभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 23 जुलाई, 2024 
फा. सं. 2(3)-8 (0)2024.---निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-- 
बजट 2024-25 
वित्त मंत्री 
निर्मला सीतारामन 
का भाषण 
जुलाई 23, 2024 
माननीय अध्यक्ष महोदय, 
मैं वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ। 
प्रस्तावना 


1. भारत के लोगों ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है 
और उनके नेतृत्व वाली इस सरकार को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना है। हमारी नीतियों के प्रति उनके 
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समर्थन, आस्था और विश्वास के लिए हम आभारी Sl हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़संकल्प हैं कि सभी धर्म, जाति, 
लिंग और आयु के भारतीय अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति करें। 


वैश्विक संदर्भ 
2. हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर निष्पादन कर रही है, तथापि यह अभी भी नीतिगत 


अनिश्चितताओं से प्रभावित है। उच्च आस्ति मूल्य, राजनीतिक अनिश्चितताएं और पोत परिवहन में अव्यवस्थाएं विकास को 
विपरित रूप से प्रभावित कर रही हैं और मुद्रास्फीति के जोखिम बढ़ा रही हैं। 


3. इस संदर्भ में, भारत का आर्थिक विकास एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है और आने वाले वर्षों में भारत इसी 
प्रकार प्रगति की राह पर अग्रसर रहेगा। भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर है तथा यह 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर 
अग्रसर Sl वर्तमान में स्थायी मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य, गैर-इंधन) 3.1 प्रतिशत Sl यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए 
जा रहे हैं कि जल्द खराब होने वाले सामानों की बाजार में पर्याप्त आपूर्ति हो। 


अंतरिम बजट 


4. जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया था, हमें 4 मुख्य समूहों नामतः “गरीब', 'महिलाएं', 'युवा' और 'अन्नदाता' पर 
ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अन्नदाता के लिए हमने एक महीना पहले सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम 
समर्थन मूल्यों की घोषणा करके लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने का वायदा पूरा किया। प्रधान मंत्री गरीब 
कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। 


5. अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न स्कीमों के अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाधीन Sl 
अपेक्षित आबंटन कर दिए गए हैं। 


बजट का मुख्य विषय 


6. पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल 
प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की 
सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो 
रही है, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का 
है। मैं इस विषय पर थोड़ी देर में और जानकारी दूंगी, जबकि इसका और अधिक ब्यौरा अनुलग्रक में देखा जा सकता Sl इस 
वर्ष, मैंने शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। 

बजट प्राथमिकताएं 


7. लोगों ने हमारी सरकार को देश को सुदृढ़ विकास और ACTS समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर 
दिया है। अंतरिम बजट में, हमने Peale भ्रारत के हमारे लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करने का वादा किया 


था। अंतरिम बजट में निर्धारित कार्यनीति के अनुरूप, इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए 
निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई SI 


1) कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता 

2) रोजगार और कौशल प्रशिक्षण 

3) समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय 
4) विनिर्माण और सेवाएं 
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5) शहरी विकास 

6) ऊर्जा सुरक्षा 

7) अवसंरचना 

8) नवाचार, अनुसंधान और विकास, और 
9) अगली पीढ़ी के सुधार 


8 आगामी बजटों को इनके आधार पर तैयार किया जाएगा और नई प्राथमिकताओं एवं कार्यों को शामिल किया 
जाएगा। आर्थिक नीति फ्रेमवर्क' के भाग के रूप में एक अधिक विस्तृत व्यवस्था बनाई जाएगी जिसके बारे में मैं इस भाषण 
में आगे चर्चा करूंगी। 


9. इस बजट में परिवर्तनकारी बदलावों की संभावनाओं के साथ इन प्राथमिकताओं को पूरा करने की दिशा में इस वर्ष 
शुरू किए जाने वाले कुछ विशिष्ट कार्यो का ब्यौरा दिया गया है। इस बजट में कुछ पिछली घोषणाओं को भी इस उद्देश्य से 
शामिल किया गया है कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में हमारी यात्रा की गति में तेजी लाने के लिए उन घोषणाओं 
को और मजबूती प्रदान की जाए तथा उनके कार्यान्वयन में तेजी लायी जाए। 


प्राथमिकता 1. कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता 


परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान 


10. हमारी सरकार उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान 
व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करेगी। इसे चुनौती के रूप में वित्तपोषित किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल होगा। 
सरकार और सरकार से बाहर दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञ ऐसे अनुसंधान का पर्यवेक्षण करेंगे। 


नई किस्मों को शुरू करना 

11. किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु 
अनुकूल किसमें जारी की जाएंगी। 

प्राकृतिक कृषि 

12. अगले दो वर्षो में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी जिसमें प्रमाण-पत्र 
और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से 
किया जाएगा। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 

दलहन और तिलहन मिशन 

13. दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए, हम इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ 
बनाएंगे। जैसा कि अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहतनों के 
लिए आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति बनाई जा रही है। 
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सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला 


14. प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। हम उपज के 
संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और 


स्टार्ट-अप को बढ़ावा देंगे। 


कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 


15. प्रायोगिक परियोजना की सफलता से उत्साहित होकर, हमारी सरकार, 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को 
शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू करने में 
सहायता करेगी। इस वर्ष, डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 
6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के ब्यौरे को किसान और जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, 5 
राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी कराए जाएंगे। 


झींगा उत्पादन और निर्यात 


16. झौींगा ब्रूड-स्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध 
कराई जाएगी। झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराई 
जाएगी। 

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 

17. हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुँमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति 
लाएगी। इस नीति का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन 
करना होगा। 


18. इस वर्ष, मैंने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। 
प्राथमिकता 2: रोजगार और कौशल प्रशिक्षण 
रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन 


19. हमारी सरकार प्रधान मंत्री पैकेज के भाग के रूप में 'रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन' के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं 
को लागू करेगी। ये ईपीएफओ (EPFO) में नामांकन तथा पहली बार रोजगार पाने वालों को अभिचिहिनत करने तथा 
कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर आधारित होंगे। 


योजना क: पहली बार रोजगार पाने वाले 


20. इस योजना में सभी औपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के रूप में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्त व्यक्तियों को एक 
महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का 
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तीन fect में किया जाएगा, जो अधिकतम ' 15,000 होगा। इस योजना के अंतर्गत पात्रता सीमा 1 
लाख का मासिक वेतन होगा। इस योजना से 210 लाख युवाओं के लाभान्वित होने की आशा है। 
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योजना खः विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन 

21. इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो पहली बार रोजगार पाने 
वालों के रोजगार से जुड़ा है। सीधे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को विनिर्दिष्ट पैमाने पर रोजगार के पहले चार वर्षों में 
ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना से पहली बार रोजगार पाने वाले 30 लाख 
युवाओं और उनके नियोक्ताओं के लाभान्वित होने की आशा है। 

योजना गः नियोक्ताओं को सहायता 


22.  नियोक्ताओं पर केंद्रित इस योजना में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा। 1 लाख रुपए 
प्रतिमाह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। सरकार, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध 
में नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक ₹ 3,000 प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 
लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन मिलने की आशा है। 

कामगारों में महिलाओं की भागीदारी 


23. हम उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की 
अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाएंगे। इसके अतिरिक्त, इस साझेदारी में महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
का आयोजन करने और महिला स्व-सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुँच को बढ़ावा देने के प्रयास किए 
जाएंगे। 


कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम 


24. मुझे प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल 
प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। 5 वर्षों की अवधि में 20 
लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की 
विषय-वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार की जाएंगी और नई उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। 


कौशल प्रशिक्षण ऋण 


25. सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ है 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल 
कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इस उपाय से प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है। 


शिक्षा ऋण 


26. सरकार की योजनाओं और नीतियों के अधीन किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले हमारे युवाओं की सहायता 
करने के लिए, मैं घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए ₹ 10 लाख तक के ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता की घोषणा कर 
रही Bl इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के 
लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे। 


प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकाय और सामाजिक त्याय 
परिपूर्णता दृष्टिकोण 
27. हमारी सरकार लोगों, विशेषकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के चहुँमुखी, सर्वव्यापी तथा 


सर्वसमावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। समग्र रूप से सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों 
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सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र लोगों को शामिल करने के लिए परिपूर्णता दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा, 


ताकि उनकी क्षमताओं में सुधार करके उनका सशक्तीकरण किया जा सके। 


28. शिल्‍्पकारों, कारीगरों, स्व-सहायता समूहों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिला उद्यमियों और 
स्ट्रीट वेडरों के आर्थिक कार्यकलापों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री विश्वकर्मा, प्रधान मंत्री स्वनिधि, 
राष्ट्रीय आजीविका मिशनों और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाएगी। 


पूर्वोदय 


29. देश के पूर्वी भाग के राज्य प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं और इन राज्यों की सांस्कृतिक परम्पराएं सुदृढ़ हैं। हम 
बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुँमुखी विकास के 
लिए प्वोंदय नामक योजना तैयार करेंगे। इस योजना में मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का 
सृजन शामिल किया जाएगा, ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए। 


30. अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के संबंध में, हम गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता प्रदान 
करेंगे। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गया का यह औद्योगिक केन्द्र सांस्कृतिक रूप 
से महत्वपूर्ण हमारे प्राचीन केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए एक अच्छा 
मॉडल भी बनेगा। इस मॉडल से हमारी विकास यात्रा में “विकास भी विरासत भी”प्रतिबिम्बित होगा। 


31. हम ₹ 26,000 करोड़ की लागत से (1) पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, (2) बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, (3) बोधगया, 
राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास और (4) बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन वाला एक 
अतिरिक्त पुल बनाने के लिए भी सहायता देंगे। ₹ 21,400 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी 
जिसमें पिरपैंती में 2400 मेगावाट के एक नए विद्युत संयंत्र की स्थापना करना भी शामिल है। बिहार में नए हवाई अड्डों 
मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद अवसंरचना का निर्माण भी किया जाएगा। 

32. पूंजीगत निवेशों में सहायता करने के लिए एक अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों 
से बाह्य सहायता के बिहार सरकार के अनुरोधों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी। 

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 


33. हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास 
किए हैं। राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए, हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय 
सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था 
की जाएगी। 

34. हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना, जो आंध्र प्रदेश और यहां के किसानों की जीवन-रेखा है, का 
वित्तपोषण करके इसे जल्दी पूरा करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध Sl इससे हमारे देश की खाद्य सुरक्षा में भी सहायता 
मिलेगी। 

35. इस अधिनियम के अंतर्गत, औद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए, विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे 
में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरू औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों जैसी 
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आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश हेतु इस वर्ष एक 
अतिरिक्त आबंटन प्रदान किया जाएगा। 

36. इस अधिनियम में यथा उल्लिखित रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी 
अनुदान प्रदान किए जाएंगे। 


पीएम आवास योजना 


37. प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत, देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों की 
घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक आबंटन किए जा रहे हैं। 


महिला-संचालित विकास 
38. महिला-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए, इस बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ देने वाली 


योजनाओं हेतु ₹ 3 लाख करोड़ से अधिक के आबंटन की व्यवस्था की गई है। यह आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका 
को बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत है। 


प्रधान मंत्री जनजातीय SAT ग्राम अभियान 

39. जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, हम जनजातीय-बहुल गांवों और 
आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज करते हुए प्रधान मंत्री जनजातीय sad ग्राम अभियान की 
शुरूआत करेंगे। इसमें 63,000 गांव शामिल होंगे जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। 


पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक शाखाएं 


40. बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं 
स्थापित की जाएंगी। 


41... इस वर्ष, मैंने ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए ₹ 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान रखा I 


प्राथमिकता 4. विनिर्माण और सेवाएं 
एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सहायता 


42. इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेषकर श्रम-प्रधान विनिर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। 
हमने एक पैकेज बनाया है जिसमें एमएसएमई के लिए वित्तपोषण, विनियामक परिवर्तनों और प्रौद्योगिकी सहायता को 
शामिल किया गया है ताकि उन्हें फलने-फूलने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता मिल सके, जैसा कि 
अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया था। मुझे निम्नलिखित विशिष्ट उपायों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। 


विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना 

43. wears अथवा तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक 
ऋण की सुविधा देने के लिए एक ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी। यह योजना ऐसे एमएसएमई के ऋण जोखिमों की 
पूलिंग के आधार पर संचालित होगी। प्रत्येक आवेदक को ₹ 100 करोड़ तक का गारंटी कवर देने के लिए एक पृथक स्व-वित्त 
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गारंटी निधि बनाई जाएगी, जबकि ऋण की राशि इससे अधिक हो सकती Sl ऋण लेने वाले को एक तत्काल गारंटी शुल्क 
और घटती ऋण शेष-राशि पर वार्षिक गारंटी शुल्क देना होगा। 


एमएसएमई ऋण के लिए नया आकलन मॉडल 

44. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण के लिए एमएसएमई के आकलन हेतु बाहरी आकलन के भरोसे रहने की बजाए अपनी 
इन-हाउस क्षमता का निर्माण करेंगे। वे एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंटों के अंकों के आधार पर एक नया ऋण आकलन 
मॉडल विकसित करने अथवा विकसित करवाने में अग्रणी भूमिका भी निभाएंगे। इससे केवल परिसंपत्ति अथवा कारोबार 
मानदण्डों पर आधारित ऋण पात्रता के पारंपरिक आकलन के मुकाबले एक महत्वपूर्ण सुधार आने की आशा है। इसमें बिना 
किसी औपचारिक लेखांकन प्रणाली वाले एमएसएमई भी कवर होंगे। 

संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता 


45. मुझे एमएसएमई को उनके संकट की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था 
की घोषणा करते हुए खुशी हो रही Sl उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों के चलते 'स्पेशल मेंशन अकाउन्ट' (एसएमए) स्तर 
में होने पर एमएसएमई को अपना व्यवसाय जारी रखने और एनपीए स्तर में जाने से बचने के लिए ऋण की आवश्यकता 
होती है। सरकार संवर्धित निधि से गारंटी द्वारा ऋण उपलब्धता में सहायता की जाएगी। 


मुद्रा ऋण 

46. मुद्रा et की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा ₹ 10 लाख से बढ़ाकर ₹ 20 लाख कर दिया जाएगा 
जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया Sl 

ट्रेड्स में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए और अधिक संभावना 

47. एमएसएमई को उनकी व्यापार प्राप्तियों को नगद के रूप में बदलकर उनकी कार्य पूंजी को अनलॉक करने की 
सुविधा देने के लिए, मैं खरीददारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 
₹ 500 करोड़ से घटाकर ₹ 250 करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। यह उपाय 22 और सीपीएसई तथा 7000 और 
कंपनियों को इस प्लेटफॉर्म पर ले आएगा। मध्यम उद्यमों को भी आपूर्तिकर्ता के दायरे में शामिल किया जाएगा। 


एमएसएमई Fareed में सिडबी की शाखाएं 


48. सिडबी 3 वर्षों के भीतर सभी प्रमुख एमएसएमई Fareed को सेवाएं देने हेतु अपनी पैठ बढ़ाने के लिए नई 
शाखाएं खोलेगी और उन्हें सीधे ऋण देगी। इस वर्ष ऐसी 24 शाखाएं खोले जाने के साथ ही सेवा कवरेज का विस्तार 242 
प्रमुख क्लस्टरों में से 168 क्लस्टरों तक हो जाएगा। 


फूड इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां 


49. एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी 
जाएगी। एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की सुविधा प्रदान 
की जाएगी। 


ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र 


50. एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक निर्बाध विनियामक और 
लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत, ये केंद्र एक छत के नीचे व्यापार और निर्यात संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे। 
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विनिर्माण और सेवाओं के संवर्धन के उपाय 
शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप 


51. प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत 5वीं योजना के रूप में, हमारी सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ 
युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरूआत करेगी। उन्हें रियल-लाइफ व्यवसाय 
वातावरण, विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों के लिए 12 महीनों का अनुभव मिलेगा। इस योजना में ₹ 5,000 
प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता और ₹ 6,000 की एकबारगी सहायता दी जाएगी। कंपनियों से प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप 
लागत का 10 प्रतिशत अपनी सीएसआर निधियों से वहन करने की अपेक्षा की जाएगी। 

औद्योगिक पार्क 


52. हमारी सरकार नगर आयोजना से संबंधित योजनाओं का बेहतर उपयोग करके राज्यों और निजी क्षेत्र की 
साझेदारी से 100 शहरों में या उसके आस-पास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु तैयार “प्लग एंड प्ले” औद्योगिक 
पार्कों को विकसित करने में सहायता करेगी। 


53. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बारह औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। 


किराए का आवास 

54. औद्योगिक कामगारों के लिए वीजीएफ सहायता और एंकर उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपीपी मोड में 
डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी। 

पोत-परिवहन उद्योग 

55. भारतीय पोत-परिवहन उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा अधिक रोजगार सृजित करने के लिए स्वामित्व, पट्टे और 
फ्लैगिंग सुधारों को लागू किया जाएगा। 

महत्वपूर्ण खनिज मिशन 

56. हम महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण 


करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित करेंगे। इसके अधिदेश में प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल, विस्तारित 
उत्पादक दायित्व फ्रेमवर्क, तथा उपयुक्त वित्तीय तंत्र शामिल होंगे। 


खनिजों का अपतटीय खनन 

57. हमारी सरकार पहले से किये गए खोज के आधार पर खनन के लिए अपतटीय ब्लॉकों के पहले भाग की नीलामी 
शुरू करेगी। 

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग 


58. सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए, मैं निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादकता लाभों, व्यवसाय अवसरों तथा नवाचार के लिए 
आबादी के पैमाने पर डीपीआई अनुप्रयोग विकसित करने का प्रस्ताव करती हूँ। इनकी योजना ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, विधि और न्याय, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई, सेवा सुपुर्दगी और शहरी अभिशासन के क्षेत्रों में बनाई गई है। 
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आईबीसी इको-सिस्टम के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म 


59. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत परिणामों को बेहतर बनाने तथा निरंतरता, 
पारदर्शिता, समयोचित प्रसंस्करण तथा बेहतर पर्यवेक्षण हेतु सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म 
तैयार किया जाएगा। 


एलएलपी का स्वैच्छिक क्लोजर 

60. एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलेरेटेड कॉरपोरेट एक्जिट (सी-पेस) की सेवाएं प्रदान 
की जाएंगी ताकि क्लोजर के समय को कम किया जा सके। 

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण 


61. आईबीसी ने 1000 से अधिक कंपनियों का समाधान किया है, जिसके परिणामस्वरूप ऋणदाताओं को ₹ 3.3 
लाख करोड़ से अधिक की प्रत्यक्ष वसूली हुई है। इसके अलावा, ₹ 10 लाख करोड़ से अधिक वाले 28,000 मामलों को 
स्वीकार होने से पहले ही निपटा दिया गया है। 


62. दिवाला समाधान में तेजी लाने के लिए आईबीसी में उपयुक्त बदलाव, अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों में 
सुधार किए जाएंगे और उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापना की जाएगी। उनमें से कुछ 
अधिकरणों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से मामलों का निर्णय करने के लिए अधिसूचित किया जाएगा। 


ऋण वसूली 

63. ऋण वसूली अधिकरणों के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाए जाएंगे। वसूली में तेजी के लिए अतिरिक्त 
अधिकरणों की स्थापना की जाएगी। 

प्राथामिकता 5: शहरी विकास 

विकास केंद्रों के रूप में शहर 


64. राज्यों के साथ मिलकर, हमारी सरकार “विकास केंद्रों के रूप में शहरों” को विकसित करने की सुविधा उपलब्ध 
कराएगी। आर्थिक और आवागमन की योजना तथा नगर आयोजना STAT का उपयोग करके शहरों के आस-पास के क्षेत्रों 
को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा। 


शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास 


65. परिवर्तनकारी प्रभाव के साथ मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास के लिए, हमारी सरकार 


समर्थकारी नीतियों, बाजार आधारित तंत्र तथा विनियमन हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी। 
आवागमन Saat विकास 


66. 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति के साथ 


आवागमन SALT विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। 
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शहरी आवास 


67. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत, ₹ 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम 
वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों AF 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय 
सहायता शामिल होगी। किफायती दरों पर ऋण सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी के एक प्रावधान की परिकल्पना भी की 
गई है। 

68. इसके अलावा, अधिक उपलब्धता के साथ दक्ष और पारदर्शी किराए के आवास बाजारों के लिए समर्थकारी 
नीतियां तथा विनियम भी बनाए जाएंगे। 

जल आपूर्ति और स्वच्छता 


69. राज्य सरकारों तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों की साझेदारी में हम भरोसेमंद परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े 
शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को बढ़ावा 
देंगे। इन परियोजनाओं में उपचारित जल का प्रयोग सिंचाई तथा आस-पास के क्षेत्रों में तालाबों को भरने के लिए भी 
परिकल्पना की जाएगी। 


स्ट्रीट मार्केट 


70. [स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन परिवर्तन में पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर, हमारी सरकार ने अगले पाँच वर्षों में 
प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट” या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए एक योजना की 
परिकल्पना की है। 


TT शुल्क 
71. हम, सभी के लिए दरों को कम करने तथा महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्कों को और कम करने 


पर भी विचार करने हेतु उन राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे जिन्होंने अधिक FSET शुल्क लगाना जारी रखा Sl इस सुधार को 
शहरी विकास योजनाओं का अनिवार्य घटक बनाया जाएगा। 


प्राथमिकता 6: ऊर्जा FCAT 
ऊर्जा परिवर्तन 


72. अंतरिम बजट में, मैंने उपलब्धता, पहुंच तथा किफायत के संदर्भ में ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ उच्च तथा अधिक 
संसाधन कुशल आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए हमारी रणनीति की घोषणा की थी। हम समुचित ऊर्जा परिवर्तन पथ 
के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करेंगे जो रोजगार, विकास और पर्यावरण स्थायित्व की आवश्यकता के बीच 
संतुलन कायम करेगा। 


पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 


73. अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप, एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त 
करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया 
है। इस योजना पर लोगों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है जिसके अंतर्गत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए हैं 
और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, तथा हम इसे आगे और प्रोत्साहित करेंगे। 
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पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी 


74. विद्युत भंडारण तथा समग्र ऊर्जा मिश्रण में इसकी परिवर्तनशील और विरामी प्रकृति के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के 
बढ़ते हिस्से के निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नीति 
लाई जाएगी। 


छोटे तथा मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास 


75. परमाणु ऊर्जा विकसित भारत के लिए ऊर्जा मिश्रण का अति महत्वपूर्ण हिस्सा होने की संभावना Sl इस संबंध में, 
हमारी सरकार (1) भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, (2) भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा 
(3) परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। 
अंतरिम बजट में घोषित अनुसंधान और विकास वित्तपोषण इस क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाएगा। 


उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट 


76. अत्यंत बेहतर कार्य क्षमता वाले उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) थर्मल पावर प्लांट के लिए स्वदेशी 
प्रौद्योगिकी के विकास का कार्य पूरा हो गया है। एनटीपीसी और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम एयूएससी प्रौद्योगिकी का 
प्रयोग करके परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेगा। सरकार अपेक्षित राजकोषीय सहायता उपलब्ध 
कराएगी। आगे चलकर, इन संयंत्रों के लिए उच्च श्रेणी वाले इस्पात तथा अन्य उन्नत धातु सामग्री के उत्पादन हेतु स्वदेशी 
क्षमता के विकास से अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे। 

हार्ड टू एबेट” उद्योगों के लिए रोडमैप 

77. हार्ड टू एबेट' उद्योगों को 'ऊर्जा दक्षता' के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक USAT तैयार 
किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान के 'परफॉर्म एचीव एंड te’ पद्धति से 'इंडियन कार्बन मार्केट' पद्धति में परिवर्तित 
करने के लिए उपयुक्त विनियम बनाए जाएंगे। 

पारंपरिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सहायता 


78. aay और सेरामिक क्लस्टर की 60 क्लस्टरों में पारंपरिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की निवेश-ग्रेड ऊर्जा लेखा- 
परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हें स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित करने और ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करने के 
लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को अगले चरण में 100 अन्य क्लस्टरों में दोहराया जाएगा। 


प्राथमिकता: 7 TAACAAT 
केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना निवेश 


79. केंद्र सरकार द्वारा विगत वर्षों में अवसंरचना का निर्माण करने तथा इसे बेहतर बनाने के लिए किए गए पर्याप्त 
निवेश का अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम अन्य प्राथमिकताओं और राजकोषीय समेकन की 
आवश्यकताओं के अनुरूप, अगले 5 वर्षों में अवसंरचना के लिए सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयास करेंगे। 
इस वर्ष, मैंने पूंजीगत व्यय के लिए ₹ 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया है। यह हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत 
होगा। 
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राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना निवेश 


80. हम राज्यों को उनकी विकास प्राथमिकताओं के अध्यधीन, अवसंरचना के लिए उसी पैमाने की सहायता उपलब्ध 
कराने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। राज्यों को उनके संसाधन आबंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी ₹ 1.5 लाख करोड़ के 
दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है। 


अवसंरचना में निजी निवेश 


81. वीजीएफ तथा समर्थकारी नीतियों और विनियमनों के माध्यम से अवसंरचना में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को 
बढ़ावा दिया जाएगा। एक बाजार आधारित वित्तपोषण फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। 


प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 


82. जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पीएमजीएसवाई के लिए पात्र बने 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 
बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु पीएमजीएसवाई का चरण |४ आरंभ किया जाएगा। 


सिंचाई और बाढ़ उपशमन 


83. बिहार ने अक्सर बाढ़ को झेला है, उनमें से बहुतों की उत्पत्ति देश से बाहर होती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं 
के निर्माण की योजनाओं पर प्रगति होनी बाकी Sl हमारी सरकार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के 
माध्यम से, ₹ 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत से कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक और बैराजों, नदी प्रदूषण न्‍्यूनीकरण 
और सिंचाई परियोजनाओं सहित 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध 
कराएगी। इसके अलावा, कोसी से संबंधित बाढ़ उपशमन और सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण भी किया 
जाएगा। 


84. असम प्रतिवर्ष भारत के बाहर उद्गम होने वाली ब्रहमपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा बाढ़ की 
विभीषिका का सामना करता है। हम असम को बाढ़ प्रबंधन और उससे संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान 
करेंगे। 

85. हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष बाढ़ के कारण व्यापक हानि हुई Sl हमारी सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के 
माध्यम से पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए राज्य को सहायता उपलब्ध कराएगी। 

86. उत्तराखंड में भी बादल फटने और व्यापक भूस्खलन के कारण हानि हुई Sl हम राज्य को सहायता उपलब्ध 
कराएंगे। 

87. हाल ही में सिक्षिम में विनाशकारी तीव्र बाढ़ और भूस्खलन हुआ जिससे पूरे राज्य में व्यापक विनाश हुआ है। 
हमारी सरकार राज्य को सहायता उपलब्ध कराएगी। 

पर्यटन 


88. पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा Sl भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के 
हमारे प्रयास रोजगार सृजन, निवेश को प्रेरित करेंगे और अन्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसर खोलेंगे। अंतरिम बजट में 
उल्लिखित उपायों के अलावा, मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करती हूँ। 

89. बिहार में गया स्थित विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व है। 


उनको विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल और पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित करने के लिए सफल काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर 
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मॉडल के अनुरूप विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के समग्र विकास के लिए सहायता प्रदान की 
जाएगी। 


90.  राजगीर का हिन्दुओं, बौद्धों और oat के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व Sl जैन मंदिर परिसर में 20वें तीर्थंकर 
मुनिसुत्रत का मंदिर प्राचीन Sl सप्तऋषि या सात गर्म जलधाराएं मिलकर एक गर्म जल ब्रह्म॒ुकुंड बनाते हैं जो पवित्र Sl 


राजगीर के लिए एक समग्र विकास पहल शुरू की जाएगी। 


91. हमारी सरकार नालंदा विश्वविद्यालय का इसकी गौरवपूर्ण महत्ता के अनुरूप पुनरूत्थान करने के अलावा नालंदा 


को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी। 


92. ओडिशा का दर्शनीय सौंदर्य, मंदिर, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भू-दृश्य और प्राचीन समुद्री 


तट इसे एक श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाते हैं। हमारी सरकार उनके विकास के लिए सहायता प्रदान करेगी। 
प्राथमिकता 8: नवाचार; अनुसंधान और विकास 


93. हम मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरूआत करेंगे। इसके 
अलावा, हम अंतरिम बजट में घोषणा के अनुरूप ₹ 1 लाख करोड़ के वित्तीय पूल से वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा 


संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था स्थापित करेंगे। 
अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 


94. अगले 10 वर्षो में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुणा बढ़ाने पर निरन्तर जोर देते हुए ₹ 1,000 करोड़ की उद्यम 
पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। 
प्राथमिकता 9: अगली पीढी के सुधार 


आर्थिक नीति फ्रेमवर्क 

95. हम आर्थिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण निरूपित करने हेतु एक आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाएंगे और रोजगार 
के अवसरों तथा सतत उच्च विकास के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों का लक्ष्य तय करेंगे। 

96. हमारी सरकार (1) उत्पादन कारकों की उत्पादकता में सुधार, और (2) बाजारों और क्षेत्रों को अधिक कुशल बनाने 
हेतु सुधार शुरू करेगी और उसे प्रोत्साहित करेगी। इन सुधारों में उत्पादन के सभी कारकों, अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और 
उद्यमशीलता तथा सकल कारक उत्पादकता में सुधार और असमानता को कम करने में सहायक के रूप में प्रौद्योगिकी 
शामिल होंगे। 

97. इनमें से कई सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग तथा आम सहमति बनाना 
आवश्यक है, क्योंकि राज्यों के विकास से ही देश का विकास होगा। प्रतिस्पर्धी संघीय व्यवस्था को बढ़ावा देने तथा सुधारों 
के त्वरित कार्यान्वयन हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 
चिहिनत करने का प्रस्ताव करती हूँ। हम राज्यों के साथ काम करते हुए, निम्नलिखित सुधार शुरू करेंगे। 
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राज्य सरकारों द्वारा भूमि संबंधी सुधार 


98. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधारों और कार्यों में (1) भूमि प्रशासन, आयोजना और प्रबंधन, 
तथा (2) शहरी आयोजना, उपयोग और निर्माण उप-विधि शामिल होंगे। उपयुक्त राजकोषीय सहायता के माध्यम से अगले 
तीन वर्षों के भीतर इन सुधारों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। 


ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य 


99. ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे (1) सभी भू-खण्डों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या 
(यूएलपीआईएन) अथवा भू-आधार निर्धारित करना, (2) संवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण, (3) वर्तमान स्वामित्व के 
अनुसार मानचित्र उप-प्रभागों का सर्वेक्षण, (4) भू-रजिस्ट्री की स्थापना, और (5) कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना। इन कार्यों से 
ऋण प्रवाह और अन्य कृषि सेवाएं भी सुगम होंगी। 


शहरी भूमि संबंधी कार्य 


100. शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा। संपत्ति अभिलेख प्रशासन, 
अद्यतनीकरण और कर प्रशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली बनाई जाएगी। इससे शहरी स्थानीय निकायों 
की वित्तीय स्थिति में सुधार की सुविधा उपलब्ध होगी। 


श्रम संबंधी सुधार 
श्रमिकों के लिए सेवाएं 


101. हमारी सरकार श्रमिकों के लिए कई सेवाओं के प्रावधान की सुविधा देगी, इनमें रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से 
संबंधित सेवाएं शामिल होंगी। ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ समग्र एकीकरण करने से ऐसा वन-स्टॉप समाधान 
सुगम होगा। तेजी से बदल रहे श्रम बाजार, कौशल जरूरतों और उपलब्ध रोजगार भूमिकाओं के लिए खुली संरचना वाले 
डाटाबेस और रोजगार आकांक्षियों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने वाले तंत्र को इन सेवाओं में 
शामिल किया जाएगा। 


श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल 


102. उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन की आसानी बढ़ाने हेतु श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नवीकृत किया 
जाएगा। 


पूंजी और उद्यमशीलता संबंधी सुधार 
वित्तीय क्षेत्र विजन और कार्यनीति 


103. अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी सरकार इस क्षेत्र को आकार, क्षमता और कौशल के 
संदर्भ में तैयार करने हेतु एक वित्तीय क्षेत्र विजन और कार्यनीति दस्तावेज लाएगी। यह अगले 5 वर्ष के लिए कार्यसूची 
निर्धारित करेगा और सरकार, विनियामकों, वित्तीय संस्थाओं और बाजार भागीदारों के कार्य को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। 


जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी 


104. हम जलवायु अनुकूलन और उपशमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु जलवायु वित्त के लिए एक 
टैक्सोनॉमी विकसित करेंगे। इससे देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने और हरित परिवर्तन में मदद मिलेगी। 
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परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना 


105. हम विमानों और पोतों के पट्टों के वित्तपोषण और निजी stat की सामूहिक निधियों के लिए एक कुशल और 
लचीली पद्धति वाली 'परिवर्तनीय पूंजी कंपनी' की संरचना हेतु अपेक्षित विधायी अनुमोदन प्राप्त करेंगे। 


विदेशी प्रत्यक्ष निविश और ओवरसीज निवेश 


106. विदेशी प्रत्यक्ष निविश और ओवरसीज निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल किया जाएगा ताकि (1) 
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को सुविधा हो, (2) प्राथमिकताओं पर आधारित निवेश हो सके और (3) ओवरसीज निवेशों के लिए 
मुद्रा के रूप में भारतीय रूपए के उपयोग के लिए अवसरों को बढ़ावा मिले। 


एनपीएस वात्सल्य 


107. माता-पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु एनपीएस-वात्सल्य योजना शुरू की 
जाएगी। वयस्कता की आयु होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। 


प्रौद्योगिकी का प्रयोग 


108. हमने पिछले 10 वर्षों के दौरान उत्पादकता में सुधार करने तथा हमारी अर्थव्यवस्था में असमानता को कम करने 
के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। डिजिटल अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश और निजी क्षेत्र द्वारा 
नवाचारों से सभी नागरिकों, विशेषकर आम जनता की बाजार संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं तक पहुँच में सुधार 
करने में मदद मिली है। हम अर्थव्यवस्था के डिजीटलीकरण की दिशा में प्रौद्योगिकी के अंगीकरण में तेजी लाएंगे। 


व्यवसाय करने की आसानी 


109. व्यवसाय करने की आसानी' को बढ़ाने के लिए, हम जन विश्वास विधेयक 2.0 पर पहले से ही काम कर रहे हैं। 
इसके अलावा, राज्यों को अपने व्यवसाय सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन और डिजिटाइजेशन के लिए प्रोत्साहित किया 


जाएगा। 
डाटा और सांख्यिकी 

110. डाटा संचालन, संग्रहण, प्रसंस्करण में सुधार तथा डाटा और सांख्यिकी के प्रबंधन के लिए डिजिटल भारत मिशन 
के अंतर्गत स्थापित डाटाबेस सहित विभिन्न क्षेत्रीय डाटाबेस का प्रयोग प्रौद्योगिकी टूल्स के सक्रिय उपयोग से किया जाएगा। 
नई पेंशन योजना (एनपीएस) 


111.  एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। मुझे खुशी है कि केंद्रीय सरकारी 
कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। 
एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा 


के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाए रखा जाएगा। 
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बजट अनुमान 2024-25 


112. वर्ष 2024-25 के लिए, उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय क्रमशः ₹ 32.07 लाख करोड़ और 
₹ 48.21 लाख करोड़ अनुमानित हैं। निवल कर प्राप्तियां ? 25.83 लाख करोड़ अनुमानित Sl राजकोषीय घाटा जीडीपी 


का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 


113. वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और निवल बाजार उधारियां क्रमशः 
₹ 14.01 लाख करोड़ और ₹ 11.63 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। दोनों ही वर्ष 2023-24 की तुलना में कम होंगे। 


114. वर्ष 2021 में, मेरे द्वारा घोषित राजकोषीय समेकन उपाय से हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है, और हमारा 
लक्ष्य अगले वर्ष घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है। सरकार इस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2026-27 
से, हमारा प्रयास प्रति वर्ष राजकोषीय घाटे को इस प्रकार रखना है कि केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 
लगातार कम होता रहे। 


अब, मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूँ। 
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भाग ख 


अप्रत्यक्ष कर 
माननीय अध्यक्ष महोदय, 


115. मैं जीएसटी से शुरू करती हूँ। इसने आम आदमी पर कर के बोझ को कम किया है; अनुपालन के बोझ को कम किया 
है तथा व्यापार एवं उद्योग की लॉजिस्टिक लागत को कम किया है; तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के राजस्व में बढ़ोत्तरी की 
है। इस व्यवस्था को अपार सफलता प्राप्त हुई है। जीएसटी के लाभों को कई गुना बढ़ाने के लिए हम कर संरचना को अधिक 
सरल और तर्कसंगत बनाने का प्रयास करेंगे तथा शैष क्षेत्रों में भी इसका विस्तार करने की कोशिश की जाएगी। 


116. सीमा शुल्क के लिए मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य, जन सामान्य और उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, घरेलू 
विनिर्माण को सहायता प्रदान करना, स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और 


कराधान को सरल बनाना है। 


117. बजट 2022-23 में हमने सीमा शुल्क की दरों की संख्या में कमी की थी। मैं, व्यापार सुविधा, Mew HAT को 
दूर करने तथा विवादों में कमी लाने के लिए, अगले छह महीनों में दर संरचना को तर्कसंगत एवं सरल बनाने के लिए इन 


दरों की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव करती हूँ। 


118. अबमैं क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क का प्रस्ताव प्रस्तुत करती ZI 


औषधियां और चिकित्सीय उपकरण 
119. कैंसर रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए, मैं तीन और दवाइयों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दिए जाने का 


प्रस्ताव करती हूँ। 


120. मैं चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली चिकित्सीय एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने 
वाली एक्स-रे Slat और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बीसीडी में बदलावों का भी प्रस्ताव करती हूँ, ताकि इन्हें स्वदेशी क्षमता 
में वृद्धि के अनुरूप बनाया जा सके। 


मोबाइल फोन और उससे जुड़े पार्ट 


121. पिछले छह वर्षों के दौरान मोबाइल के घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि होने और मोबाइल फोन के निर्यात में 
लगभग 100 गुना वृद्धि होने से भारत का मोबाइल फोन उद्योग परिपक्क हो गया Sl उपभोक्ताओं के हित में, अब मैं यह 
प्रस्ताव करती हूँ कि मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत कर 


दिया जाए। 
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आवश्यक खनिज 


122. लीथियम, ताँबे, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे खनिज, परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, 
दूर संचार और उन्नत प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। मैं 25 आवश्यक खनिजों को 
सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने और 02 खनिजों पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव करती हूँ। इस उपाय से ऐसे 
खनिजों के प्रसंस्करण और शुद्धिकरण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा तथा रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए इन 
खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। 


सौर ऊर्जा 

123. जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध संघर्ष में एनर्जी ट्रान्जिशन की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका Sl इसमें सहायता करने के 
लिए मैं देश में सोलर सैल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुओं की करमुक्त सूची का विस्तार 
करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त सोलर ग्लास और fers कॉपर इंटरकनैक्ट की पर्याप्त घरेलू विनिर्माण क्षमता को 


ध्यान में रखते हुए मैं इन्हें प्रदान की गई सीमा शुल्क छूट को और आगे नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। 


समुद्री उत्पाद 

124. पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का सीफूड निर्यात अब तक सबसे अधिक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक तक जा 
पहुँचा है। इस निर्यात में फ्रोजन श्रिम्प की हिस्सेदारी लगभग दो तिहाई है। इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, मैं कुछ 
ब्रूडस्टॉक, पॉलीकीट वॉर्म्स, freq ate फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं श्रिम्प 
और Paar फीड के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न इनपुट्स को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। 


चमड़ा और टेक्सटाइल 


125. इसी प्रकार, FAST और टेक्सटाइल क्षेत्रों में निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए मैं बत्तख या गूज़ से मिलने 
वाले रियल डाउन फिलिंग मैटेरियल पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं निर्यात किए जाने वाले चमड़े और 
टेक्सटाइल गारमेंट, फुटवेयर और चमड़े की अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त, कर-मुक्त वस्तुओं की सूची में, कुछ और 
वस्तुओं को भी जोड़ रही हूँ। 


126. शुल्क व्युत्कमण ठीक करने के लिए, मैं स्पैन्डेक्स यार्न के विनिर्माण के लिए areca डाईफिनाइल 
डाईआईसोसाएनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को कुछ शर्तों के साथ 7.5 से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ। 


127. इसके अलावा, रॉ हाइड, स्किन और चमड़े पर निर्यात शुल्क संरचना को सरल एवं THAT बनाए जाने का 


प्रस्ताव किया जा रहा है। 
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कीमती धातुएं 
128. देश में सोने और कीमती धातुओं के आभूषणों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, मैं सोने और चाँदी पर 


सीमा शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत करने तथा प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को घटाकर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ। 


अन्य धातुएं 


129. इस्पात और तांबा जरूरी कच्चा माल हैं। इनके उत्पादन की लागत को कम करने के लिए मैं फैरो निकल और 
ब्लिस्टर कॉपर पर बीसीडी हटाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं फेरस स्क्रैप और निकल Hats पर शून्य बीसीडी तथा कॉपर 
स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बीसीडी को भी जारी रख रही हूँ। 


इलेक्ट्रॉनिक्स 


130. स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए मैं रेसिस्टरों के विनिर्माण के लिए ऑक्सीजन 
फ्री कॉपर पर शर्तों के साथ बीसीडी को हटाए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं कनेक्टरों के विनिर्माण के लिए कुछ पार्ट्स को 
कर से छूट देने का प्रस्ताव भी करती हूँ। 


रसायन और पैट्रोरसायन 

131. मौजूदा और नई प्रस्तावित उत्पादन क्षमताओं में सहायता करने के लिए, मैं अमोनियम नाइट्रेट पर बीसीडी 7.5 से 
बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ। 

प्लास्टिक 

132. पीवीसी फ्लेक्स बैनर बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक Sl इनके 
आयात को कम करने के लिए, मैं इन पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ। 
दूरसंचार उपकरण 


133. घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं विनिर्दिष्ट टेलीकाम इक्यूपमेंट के पी.सी.बी.ए. पर बीसीडी को 


10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ। 


व्यापार सुविधा 


134. घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान के एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, मैं मरम्मत के लिए आयात 
किए गए माल के निर्यात की अवधि को छह महीनों से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसी प्रकार, मैं वारंटी 
वाले माल को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय-सीमा को तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करने का प्रस्ताव 


करती हूँ। 
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प्रत्यक्ष कर 


135. करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी कम करने के 
अपने प्रयासों को जारी रखते हुए हम सरकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए राजस्व बढ़ाने 
का कार्य करेंगे। 


136. हमारा सदैव प्रयास कराधान को सरल बनाने का रहा है। हमने पिछले पाँच वर्षों में अनेक उपाय किए हैं जिसमें 
कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के लिए छूटों और कटौतियों के बिना सरलीकृत कर व्यवस्थाएं प्रारम्भ करना 
शामिल Sl करदाताओं द्वारा इसकी सराहना की गई Sl वित्तीय वर्ष 2022-23 में 58 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स सरलीकृत 
टैक्स व्यवस्था द्वारा जमा हुआ। इसी प्रकार पिछले राजकोषीय (वर्ष) के लिए अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दो 


तिहाई से अधिक करदाताओं ने नई आयकर व्यवस्था का लाभ उठाया है। 


आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा 


137. अब मैं आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा कर रही हूँ। इसका उद्देश्य अधिनियम को 
संक्षिप्त, स्पष्ट, पढ़ते और समझने में आसान बनाना है। इससे विवादों और मुकदमेबाजी में कमी आएगी जिससे करदाताओं 
को कर में निश्चितता प्राप्त होगी। इससे मुकदमेबाजी से जुड़ी मांग में कमी आएगी। इसे छह महीनों में पूरा किए जाने का 


प्रस्ताव है। 


138. धर्मार्थ संस्थाओं के कर संबंधी प्रावधानों, टीडीएस रेट व्यवस्था, पुनः निर्धारण एवं सर्च के प्रावधानों तथा कैपिटल 


गेन कराधान के लिए कर व्यवस्था को सरल बनाकर वित्त विधेयक में एक शुरूआत की जा रही है। 


धर्मार्थ संस्थाओं और टीडीएस का सरलीकरण 


139. धर्मार्थ संस्थाओं के लिए कर में छूट की दो व्यवस्थाओं को मिलाकर एक करने का प्रस्ताव है। अनेक भुगतानों पर 5 
प्रतिशत टीडीएस दर को घटा कर 2 प्रतिशत टीडीएस दर किया जा रहा है और म्युचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिटों की 
पुनः खरीद से भुगतानों में 20 प्रतिशत टीडीएस दर को समाप्त किया जा रहा है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को 1 
प्रतिशत से कम करके 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। साथ ही, टीसीएस की राशि को वेतन पर कटौती किए जाने वाले 
टीडीएस की गणना में लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, मैं टीडीएस के भुगतान में विलम्ब को टीडीएस के लिए 
विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक डिक्रिमिनलाईज करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं टीडीएस बकायों के लिए एक 
मानक कार्यप्रणाली प्रक्रिया (एसओपी) लाने और ऐसे बकायों के लिए कम्पाउंडिग दिशा-निर्देशों को सरल तथा युक्तिसंगत 
बनाने की भी योजना बना रही हूँ। 
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पुनः निर्धारण का सरलीकरण 


140. मैं रिओपनिंग और पुनः निर्धारण के प्रावधानों को पूरी तरह से सरल बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। अब के बाद कोई 
निर्धारण, निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के तीन वर्षों के बाद केवल तभी फिर से खोला जा सकेगा जब निर्धारण वर्ष के समाप्त 
होने से लेकर अधिकतम 5 वर्षों की अवधि तक कर से छूट प्राप्त आय ₹ 50 लाख या उससे अधिक हो। सर्च मामलों में भी, 
दस वर्षों की मौजूदा समय सीमा के स्थान पर सर्च के वर्ष से पहले छह वर्ष की समय सीमा करने का प्रस्ताव है। इससे कर- 
अनिश्चितताओं और विवादों में कमी आएगी। 


कैपीटल गेन का सरलीकरण और युक्तीकरण 
141. कैपीटल गेन कराधान को भी अत्यधिक सरल बनाए जाने का प्रस्ताव है। 


142. कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभों पर अब से कर 20 प्रतिशत की दर से लगेगा जबकि 
अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू कर दर जारी रहेगी। 


143. दूसरी ओर, सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5 प्रतिशत का कर दर 
लगेगा। निम्न और मध्यम आय वाले वर्गों के लाभ के लिए, मैं परिसंपत्तियों पर कैपीटल गेन के छूट की सीमा को बढ़ाकर 


₹ 1.25 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। 


144. एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया 
जाएगा जबकि गैर-सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत 
किए जाने के लिए इन्हें कम से कम दो वर्षों के लिए रखना होगा। 


145. गैर-सूचीबद्ध ais और डिबेंचर्स, डेब्ट म्युचुअल het और मार्केट लिंक्ड डिबेंचरों पर समस्त होल्डिंग पीरियड हेतु 


कैपीटल गेन टैक्स लागू कर दर से देय होगा। 


करदाता सेवाएं 


146. जीएसटी के तहत सभी बड़ी करदाता सेवाओं और सीमा शुल्क तथा आयकर के अधीन ज्यादातर सेवाओं को 
डिजिटल रूप में ला दिया गया है। सीमा शुल्क और आयकर की सभी शेष सेवाओं जिनमें ऑर्डर गिविंग इफेक्ट व 
रैक्टिफिकेशन सम्मिलित हैं, को अगले दो वर्षों के दौरान डिजिटलीकरण किया जाएगा और उन्हें पेपर-लेस बनाया जाएगा। 


मुकदमाबाजी और अपील 


147. जहाँ एक ओर विभिन्न अपीलीय मंचों पर अपीलों के लंबित मामलों को कम करने के हमारे समन्वित प्रयासों से 
अच्छे नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर इस पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना जारी रहेगा। 
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148. प्रथम अपीलों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए, मैंने ऐसी अपीलों विशेषकर बड़े टैक्स के मामलों वाली 
अपीलों पर सुनवाई तथा निर्णय करने के लिए और अधिक अधिकारियों की तैनाती करने की योजना बनाई है। 


149. अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए, मैं विवाद से विश्वास योजना, 2024 का भी 


प्रस्ताव कर रही EI 


150. इसके अलावा, टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा 
कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः ₹ 60 लाख, ₹2 करोड़ और ₹ 5 करोड़ तक 


बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। 


151. अंतरराष्ट्रीय कराधान में मुकदमेबाजी कम करने और निश्चितता प्रदान करने के विचार से हम सेफ हार्बर नियमों के 
दायरे का विस्तार करेंगे और उन्हें अधिक आकर्षक बनाएंगे। हम ट्रांसफर प्राइसिंग निर्धारण प्रक्रिया को भी सरल और 


सुचारू बनाएंगे। 


रोजगार और निवेश 


152. मेरे पास निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार को पोषित करने के कुछ प्रस्ताव हैं। 


153. सबसे पहले, भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और 
इनोवेशन को समर्थन देने के लिए, मैं निवेशकों के सभी वर्गों के लिए तथाकथित एंजेल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव 
करती हूँ। 


154. दूसरा, भारत में HST पर्यटन की बहुत संभावनाएं Sl रोजगार का सृजन करने वाले इस उद्योग को प्रोत्साहित करने 
के लिए, मैं देश में घरेलू HoT HT संचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए एक सरल कर व्यवस्था का प्रस्ताव 
करती हूँ। 


155. तीसरा, हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का भारतीय उद्योग, जो बड़ी संख्या में कुशल कारीगरों को रोजगार देता 
है, विश्व में अग्रणी है। इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए, हम देश में अपरिष्कृत हीरा बेचने वाली विदेशी खनन कंपनियों 
के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान करेंगे। 


156. चौथा, हमारी विकास की आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने हेतु, मैं विदेशी कंपनियों पर 


कारपोरेट कर दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ। 
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कर आधार का विस्तार 


157. कर आधार का विस्तार करने के लिए मैं दो प्रस्ताव कर रही El पहला, फ्यूचर्स और ऑप्सन्स के विकल्पों पर 
सिक्यूरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। दूसरा, Set हेतु, मैं 


शेयरों की बायबैक पर प्राप्त आय पर शेयरधारकों के स्तर पर करारोपण का प्रस्ताव करती हूँ। 


अन्य 


158. सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार हेतु, एनपीएस में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के 
वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव Sl इसी प्रकार, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 
उपक्रमों में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की आय से वेतन के 14 प्रतिशत तक व्यय की कटौती का 


प्रावधान करने का प्रस्ताव है। 


159. बहराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले भारतीय व्यावसायिकों को ईएसओपी मिलता है और वे विदेशों में 
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य चल आस्तियों में निवेश करते हैं। काला धन अधिनियम के तहत ऐसी छोटी विदेशी 
परिसंपत्तियों की सूचना नहीं देने पर दंड का प्रावधान है। ? 20 लाख तक की चल परिसंपत्तियों की ऐसी सूचना नहीं देने 


को गैर-दांडिक बनाने का प्रस्ताव है। 


160. वित्त विधेयक के अन्य प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित से संबंधित हैं: 


० 2 प्रतिशत के इक्कलाइजेशन लेवी को वापस लेना, 

» आईएफएससी में कुछ निधियों और निकायों के लिए कर लाभों का विस्तार; और। 

० फुल एंड ट्र्‌ डिस्कलोजर पर बेनामीदार को शास्ति और अभियोजन से उन्मुक्ति ताकि बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) 
अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोजन में सुधार हो। 


व्यक्तिगत आयकर 


161. व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में, मैं नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए दो घोषणाएं कर रही हूं। 
पहला, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्‍कशन को ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ 75,000 करने का प्रस्ताव है। इसी 
प्रकार, पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को ₹ 15,000 से बढ़ाकर ₹ 25,000 करने का प्रस्ताव है। 
इससे नई कर व्यवस्था में लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। 
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162. दूसरा, नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव हैः 


0-3 लाख रुपए शून्य 

3-7 लाख रुपए 5 प्रतिशत 
7-10 लाख रुपए 10 प्रतिशत 
10-12 लाख रुपए 15 प्रतिशत 
12-15 लाख रुपए 20 प्रतिशत 
15 लाख रुपए से अधिक 30 प्रतिशत 


इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में ₹ 17,500 तक कर लाभ होगा। 
163. इसके अलावा, मैं अनुलग्नरक में दिए गए ब्यौरे के अनुसार कुछ और संशोधन कर रही हूँ। 


164. इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप लगभग ₹ 37,000 करोड़ जिसमें से ₹ 29,000 करोड़ प्रत्यक्ष करों के तथा 
₹ 8,000 करोड़ अप्रत्यक्ष करों के राजस्व को परित्यक्त किया जाएगा, जबकि लगभग ₹ 30,000 करोड़ का अतिरिक्त 


राजस्व जुटाया जाएगा। इस प्रकार कुल वार्षिक परित्यक्त राजस्व लगभग ₹ 7,000 करोड़ होगा। 
165. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसके साथ ही, मैं यह बजट इस सदन के समक्ष रखती हूँ। 
जय हिंद। 


आशीष बच्छानी, अपर सचिव (बजट) 


RRKKK 
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भाग-क का अनुबंध 


प्रधान मंत्री रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पैकेज 


कवरेज और अनुमानित केंद्रीय परिव्यय 
नामांकन की | व्यय की लाभार्थी | केंद्रीय परिव्यय 
अवधि अवधि 
वर्ष (लाख में) (करोड़ में) 
रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन 
योजना क (पहली बार रोजगार पाने वालों के 2 3 210 23,000 
लिए) 
योजना ख (विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार रोजगार 2 a 30 52,000 
पाने वालों को बड़ी संख्या में नियुक्त करने के लिए) 
योजना ग (रोजगार सृजन) 2 | 6 | 50 32,000 
इंटर्नशिप कार्यक्रम (चरण 1) 2 3 30 19,000 
इंटर्नशिप कार्यक्रम (चरण 2) 3* 4* 70 44,000 
आईटीआई का उन्नयन लागू नहीं 5 20 30,000 
कुल 410 2,00,000 
*तीसरे वर्ष से शुरू 
योजना की रूपरेखा 


|. रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना कः पहली बार रोजगार पाने वाले (पैरा 20) 


सब्सिडी के रूप में एक महीने की मजदूरी (अधिकतम ₹15,000) 


सभी क्षेत्रों के लिए लागू 


पहली बार रोजगार पाने वालों को पूरी तरह उत्पादक बनने से पहले सीखने के दौर से गुजरना पड़ता है; यह 
सब्सिडी पहली बार रोजगार पाने वालों को नियुक्त करने में कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं की सहायता करने के 


लिए है। 


प्रतिमाह 1 लाख रुपए से कम मजदूरी/बेतन वाले रोजगार पहली बार पाने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू है। 


इस सब्सिडी का भुगतान कर्मचारी को तीन ect में किया जाएगा। 


कर्मचारी को दूसरी feet का दावा करने से पहले ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता का अनिवार्य पाठ्यक्रम सीखना 


होगा। 
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यदि पहली बार रोजगार पाने वाले का रोजगार भर्ती होने 12 महीनों की अवधि में समाप्त हो जाता है तो सब्सिडी 
की राशि नियोक्ता को लौटानी होगी। 


आशा है कि इससे प्रतिवर्ष एक करोड़ व्यक्ति लाभान्वित होंगे। 
इस योजना की अवधि 2 वर्ष होगी 


. रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना ख: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन (पैरा 21) 


विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार रोजगार पाने वालों को बड़ी संख्या में नियुक्त करने की स्थिति में लागू 


कारपोरेट प्रतिष्ठानों और गैर-कारपोरेट प्रतिष्ठानों सहित वे सभी नियोक्ता इसके पात्र होंगे जिनका पिछले तीन 
वर्षों के दौरान ईपीएफओ अंशदान करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। 


नियोक्ता को कम से कम निम्नलिखित संख्या में ऐसे कामगारों को नियुक्त करना होगा, जिनका पहले से ईपीएफओ 
नामांकन न हुआ होः 

» 50या 

« बेसलाइन (पिछले वर्ष ईपीएफओ कर्मचारियों की संख्या) का 25 प्रतिशत [जो भी कम हो] 


प्रोत्साहन राशि के कुछ हिस्से का भुगतान कर्मचारी और कुछ हिस्से का भुगतान नियोक्ता को चार वर्षों तक किया 
जाएगा, जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैः 


वर्ष प्रोत्साहन राशि (नियोक्ता और कर्मचारी के बीच बराबर बांटा 
जाने वाला मजदूरी/वेतन का प्रतिशत) 


1 24 
2 24 
3 16 
4 एफ आि"):”) 


नियोक्ता को इस पूरी अवधि के दौरान रोजगार में वृद्धि का शुरूआती स्तर बनाए रखना होगा और ऐसा न करने 
पर सब्सिडी का लाभ रुक जाएगा। 


कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी देने वाले प्रतिष्ठान में सीधे नियुक्त होना आवश्यक है (अर्थात्‌ इन सोर्स कर्मचारी)। 


ईपीएफओ में अंशदान करने की शर्त के अधीन 1 लाख रुपए तक की मासिक मजदूरी/वेतन पाने वाले कर्मचारी 
इसके पात्र होंगे। 


₹25,000 प्रति माह से अधिक मजदूरी/वेतन पाने वालों के लिए प्रोत्साहन राशि की गणना ₹25,000 प्रतिमाह के 
आधार पर की जाएगी। 
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यदि पहली बार रोजगार पाने वाले का रोजगार भर्ती होने की तारीख से 12 महीने की अवधि में समाप्त हो जाता 
है तो सब्सिडी की राशि नियोक्ता को लौटानी होगी। 


यह सब्सिडी भाग क के अधीन दिए जाने वाले लाभ के अतिरिक्त होगी। 
इस योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। 


3. रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना गः नियोक्ताओं को सहायता (पैरा 22) 


ऐसे नियोक्ता पर लागू, जोः 


« seated (पिछले वर्ष में ईपीएफओ कर्मचारियों की संख्या) की तुलना में कम से कम दो कर्मचारी (50 से कम 
कर्मचारियों वाले नियोक्ता) या 5 कर्मचारी (50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता) बढ़ाता है और 
उच्चतर स्तर को बनाए रखता है, तथा 


« उन कर्मचारियों के संबंध में जिनका वेतन एक लाख रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं Sl 
* इस भाग के अंतर्गत आने वाले नए कर्मचारी ईपीएफओ में पहली बार शामिल हुए हों। 


पिछले वर्ष में नियुक्त कर्मचारियों की तुलना में नियुक्त किए गए अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए ₹3000 प्रतिमाह 
तक के ईपीएफओ नियोक्ता अंशदान की प्रतिपूर्ति सरकार दो वर्षों तक करेगी। 


यदि नियोक्ता 1000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करता है तोः 
*« प्रत्येक तिमाही में पिछली तिमाही से जुड़ी प्रतिपूर्ति की जाएगी। 
= यह सब्सिडी भाग ख में नियोक्ता लाभ के पैमाने पर ही तीसरे और चौथे वर्ष तक जारी रहेगी। 


भाग-ख में शामिल कर्मचारियों पर लागू नहीं। 
यह सब्सिडी भाग 'क' के अधीन दिए जाने वाले लाभ के अतिरिक्त होगी। 


इस योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। 


4. कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन (पैरा 24) 


पाँच वर्षों में हब और स्पोक व्यवस्था में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन किया 
जाएगा। 

राज्यों और उद्योग के सहयोग से नई केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना 

कौशल प्रशिक्षण के परिणाम और गुणवत्ता पर जोर दिया जाएगा। 

पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और रूपरेखा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जाएगी। 

पाँच वर्षों में कुल ₹60000 करोड़ का परिव्यय 


० भारत सरकार - ₹30000 करोड़ 
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० राज्य सरकारें - ₹20000 करोड़ 
० उद्योग - ₹10000 करोड़ (सीएसआर वित्तपोषण सहित) 
उद्योग के सहयोग से 200 हब और 800 स्पोक आईटीआई 
० मौजूदा पाठ्यक्रमों की रूपरेखा पुनः तैयार करना और उनकी समीक्षा करना 
० नए पाठ्यक्रम 
० सभी 1000 आईटीआई में 1 से 2 वर्षों के पाठ्यक्रम 
० हब आईटीआई में अल्पकालिक विशेषज्ञ पाठ्यक्रम 
प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय संस्थानों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 
20 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है। 


5. शीर्ष कम्पनियों में इंटर्नशिप (पैरा 51) 


पांच वर्षों में भारत की शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। 
₹5000 के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधान मंत्री इंटर्नशिप। 


उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होगी जिन्हें पहले से रोजगार प्राप्त नहीं है और जो पूर्णकालिक आधार पर शिक्षा प्राप्त नहीं 
कर रहे हैं। 


21 से 24 वर्ष की आयु के युवा आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 

लागत में भागीदारी (प्रति वर्ष): 

= सरकार - मासिक भत्ते के लिए ₹54000 (तथा अनुषंगिक खर्चों के लिए ₹6000 का अतिरिक्त अनुदान) 
= कंपनी - मासिक भत्ते के लिए सीएसआर निधियों से ₹6000 

० प्रशिक्षण की लागत कंपनी द्वारा सीएसआर निधियों से वहन की जाएगी। 


= प्रशासनिक लागत संबंधित पक्षों द्वारा वहन की जाएगी (कंपनी के लिए यथोचित प्रशासनिक खर्चों को 
सीएसआर व्यय माना जा सकता है)। 


कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है 
आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। 


वस्तुनिष्ठ मानदण्डों पर आधारित चयन सूची से कंपनी को चयन करना है और इस चयन में उन व्यक्तियों पर जोर 
दिया जाएगा जिनकी रोजगार पाने की क्षमता कम है। 


अपात्र अभ्यर्थी (निर्देशात्मक सूची) 
= अभ्यर्थी के पास आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, सीए, सीएमए इत्यादि की agar हो 
= अभ्यर्थी के परिवार का कोई सदस्य आयकर निर्धारिती हो 
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« अभ्यर्थी के परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी इत्यादि हो 


© कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह उस व्यक्ति को उस कौशल के संबंध में वास्तविक कार्यकारी अनुभव का अवसर 
प्रदान करे, जिस कौशल से कंपनी जुड़ी हो। 


e अभ्यर्थी का कंपनी में कम से कम आधा कार्य समय वास्तविक कार्यकारी अनुभव/रोजगार परिवेश में गुजरना 
चाहिए न कि कक्षा में। 


» यदि कंपनी स्वयं ऐसा न कर सकती हो तो उसेः 


= अपनी फोरवर्ड और बैकवर्ड आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कंपनियों (उदाहरण के लिए आपूर्तिकर्ता या 
ग्राहक) के साथ तालमेल करना होगा या अपने समूह में या 


= अन्यथा अन्य कंपनियों/संस्थाओं से तालमेल स्थापित करना होगा। 
©) जहां कहीं लागू हो वहाँ राज्य सरकार की पहलों के साथ समन्वय किया जाएगा। 


*» इस योजना के पहले चरण की अवधि 2 वर्ष होगी जिसके बाद दूसरे चरण की अवधि 3 वर्ष होगी। 


टिप्पणी: योजनाओं का ब्यौरा मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रिया के दौरान संशोधन के अध्यधीन है। 
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भाग-ख का अनुबंध 


अप्रत्यक्ष करों से संबंधित संशोधन 


क. सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन 


क.1 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन 


(i) धारा 28घक को व्यापारिक करारों में दिए गए स्रोत के साक्ष्य की विभिन्न श्रेणियों को स्वीकार्य बनाने के लिए 
संशोधित किया जा रहा है ताकि उक्त धारा को स्वप्रमाणन का प्रावधान करने वाले नए व्यापारिक करारों के 
अनुरूप बनाया जा सके। 

(1) वस्तुओं के जिस वर्ग की अनुमति वैयरहाउस में नहीं होगी उस वर्ग की वस्तुओं के संबंध में कतिपय विनिर्माण और 
अन्य कार्यों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान करने के लिए धारा 65 की उपधारा (1) में 
परंतुक अंतर्विष्ट किया जा रहा है। 

(ii) व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 143कक में “आयातकों या 
निर्यातकों का वर्ग” शब्दों को “आयातकों या निर्यातकों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों का वर्ग” शब्दों से प्रतिस्थापित 
किया जा रहा है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) में पारिणामिक परिवर्तन 
किए जा रहे हैं। 

ये परिवर्तन वित्त (संख्या 2) विधेयक को स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी होंगे। 
क.2 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन 

() टैरिफ आयोग को बंद किए जाने के कारण धारा 6 का विलोप किया जा रहा है। 

(1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है, ताकि- 

क) 24.07.2024 से कतिपय टैरिफ मदों पर दरें बढ़ाई जा सकें। 

ख) रक्षा उत्पादों, तकनीकी टैक्सटाइल, सस्टेनेबल मिश्रित हवाई ईंधन, भारतीय सेमीकंडक्टर मशीनों में 
इस्तेमाल होने वाले उत्पादों, ई-साइकिलों, प्राकृतिक मैंथोल, प्रिंटर कार्टरिज इत्यादि के संबंध में नई 
टैरिफ लाइनें तैयार की जा सके। इसका उद्देश्य टैरिफ लाइनों को डब्ल्यूसीओ वर्गीकरण के अनुरूप बनाना 
और वस्तुओं की बेहतर ढ़ंग से पहचान निर्धारित करना है। ये परिवर्तन 01.10.2024 से प्रभावी होंगे। 

क.3 सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का 
निर्धारण) नियम, 1995 
सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) 


नियम, 1995 को न्यू शिपर रिव्यू का प्रावधान अंतर्विष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है। यह संशोधन 24.07.2024 
से प्रभावी होगा। 
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ख. जीएसटी कानूनों में विधायी परिवर्तन 


[अन्यथा दी गई तिथि के अलावा, ये परिवर्तन जीएसटी परिषद की संस्तुतियों के अनुसार राज्यों से समन्वय करके 
अधिसूचित की जाने वाली किसी तारीख से प्रभावी किए जाएंगे] 


व्यापार सुविधा के लिए संशोधन 

ख.1 एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल को केंद्रीय कर के दायरे से बाहर रखने के लिए संशोधन 

मानवों के उपभोग के लिए शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल को केंद्रीय कर के दायरे से बाहर 
रखने के लिए धारा 9 में संशोधन किया जा रहा है। आईजीएसटी अधिनियम और यूटीजीएसटी अधिनियम में भी इसी 
प्रकार के संशोधनों का प्रस्ताव है। 


ख.2 सामान्य पद्धति के कारण केंद्रीय कर की उगाही न किए जाने अथवा कम उगाही किए जाने के विनियमन के लिए 
संशोधन 


व्यापार में प्रवृत्त किसी सामान्य पद्धति के कारण केंद्रीय कर की उगाही न किए जाने या कम उगाही किए जाने को 
विनियमित करने का अधिकार सरकार को देने के लिए धारा 11क अंतर्विष्ट की जा रही है। आईजीएसटी अधिनियम, 
यूटीजीएसटी अधिनियम और जीएसटी (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम में इसी प्रकार का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव 
किया जा रहा है। 


ख.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने की समय सीमा में छूट देने के लिए संशोधन 


सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 में नई उप-धाराएं (5) और (6) अंतर्विष्ट की जा रही है ताकि 01.07.2017 से 
सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने की समय सीमा में छूट दी जा सके, जो 
कि इस प्रकार हैं: 


क) जीएसटी के कार्यान्वयन के शुरूआती वर्षों अर्थात्‌ वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 
के संबंध में: 
पंजीकृत व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में किसी बीजक या डेबिट नोट 
के संबंध में धारा 39 के अधीन किसी रिटर्न में इनपुट टैक्‍स क्रेडिट का लाभ लेने का अधिकार होगा जो 


30 नवम्बर, 2021 तक फाइल की गई। 


ख) निरसन के बाद फाइल की गई विवरणियों के मामलों के संबंध में 


जिन मामलों में पंजीकरण रद्द किए जाने/पंजीकरण रद्द होने के आदेश के प्रभावी होने की तारीख से पंजीकरण रद्द 
होने के आदेश के निरसन की तारीख तक की अवधि के संबंध में बीजक या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट 
का लाभ लेने की समय सीमा कतिपय शर्तों के अधीन जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल किए जाने की तारीख तक बढ़ 
जाएगी, यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त विवरणी पंजीकरण को रद्द करने के निरसन के आदेश की तारीख से 30 
दिनों की अवधि के भीतर फाइल कर दी जाती है। 
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ख.4 मांग नोटिस और आदेश जारी करने के लिए समान समय सीमा का प्रावधान करने के लिए नई धारा को अंतर्विष्ट 
किया जाना 


जालसाजी, तथ्यों छुपाने या जानबूझकर गलतबयानी के आरोपों के मामलों और जिन मामलों में ऐसे आरोप नहीं हैं, उन 
सभी के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से मांगों के संबंध में डिमांड नोटिस और आदेश जारी करने के लिए समान समय सीमा 
का प्रावधान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम में धारा 74क अंतर्विष्ट की जा रही है। इसके अतिरिक्त, ब्याज के साथ 
मांगे गए कर का भुगतान करके जुर्माने में कमी का लाभ लेने के लिए करदाताओं हेतु समय सीमा को 30 दिन से बढ़ाकर 60 
दिन किया जा रहा है। 


ख.5 अपीलें फाइल करने के लिए पूर्व-डिपोजिट की अधिकतम राशि कम करने के लिए संशोधन 


अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने के लिए पूर्व-डिपोजिट की अधिकतम राशि को केंद्रीय कर के 25 करोड़ से 
घटाकर 20 करोड़ रुपए करने तथा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-डिपोजिट की राशि 
को अधिकतम 50 करोड़ रुपए की राशि के केंद्रीय कर के 20 प्रतिशत से घटाकर केंद्रीय कर के 20 करोड़ रुपए के अधिकतम 
10 प्रतिशत करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 और 112 में संशोधन किया जा रहा है। इसके अलावा, 
अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलें फाइल करने की समय सीमा को 01 अगस्त, 2024 से आशोधित किया जा रहा है, 
ताकि अपीलीय न्यायाधिकरण की कार्रवाई शुरू न होने के कारण अपीलों के टाइम बार होने बचा जा AH 


ख.6 कतिपय कर अवधियों के संबंध में धारा 73 के अंतर्गत की गई मांग के संबंध में ब्याज या जुर्माने या दोनों से सशर्त छूट 
देने के लिए संशोधन 


जिन मामलों में धारा 73 के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए गए हैं और करदाता द्वारा पूरी कर देनदारी का भुगतान 
अधिसूचित की जाने वाली तारीख से पहले कर दिया जाता है उन मामलों में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 
2019-20 से संबंधित मांगों के संबंध में ब्याज और जुर्माने से छूट का प्रावधान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम में 
धारा 128क अंतर्विष्ट की जा रही है। 


ख.7 नियत तारीख से पहले प्राप्त हुए बीजकों के संबंध में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा पात्र सीईएनवीएटी क्रेडिट के 
ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ दिलाने के लिए संशोधन 


जिन मामलों में बीजक भी नियत दिन से पहले प्राप्त हुए उन मामलों में नियत दिन से पहले इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को 
प्राप्त इनपुट सर्विस के संदर्भ में ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ दिलाने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140(7) को 
01.07.2017 से संशोधित किया जा रहा है। 


ख.8 मुनाफाखोरी विरोधी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण को अधिसूचित करने तथा 
मुनाफाखोरी विरोधी मामलों को स्वीकार करने के लिए arate विधि खण्ड का प्रावधान करने का अधिकार सरकार को 
देने के लिए संशोधन 


मुनाफाखोरी विरोधी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्‍्यायाधिकरण तथा उस तारीख को अधिसूचित 
करने का अधिकार सरकार को देने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 171 को संशोधित किया जा रहा है, जिसके 
बाद मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकारी जाँच के लिए आवेदनों को स्वीकार नहीं करेगा। 
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ख.9 बीमा क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों को न तो वस्तुओं की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में स्पष्ट करने के 
लिए संशोधन 


यह प्रावधान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची ॥ में पैरा 8 और 9 अंतर्विष्ट किए जा रहे हैं कि सह-बीमा 
करार में शीर्ष बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ताओं को सह-बीमा प्रीमियम बाँटे जाने के कार्यकलाप तथा बीमा कर्ता द्वारा 
पुनर्बीमाकर्ताओं को सीडिंग/पुनर्बीमा कमीशन दिए जाने को न तो वस्तुओं की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवाओं की 
आपूर्ति माना जाएगा। 


सीजीएसटी अधिनियम में अन्य कानूनी संशोधन 

ख.10 रिवर्स चार्ज आपूर्तियों में सेवा की आपूर्ति का समय स्पष्ट करने के लिए संशोधन 

रिवर्स चार्ज आपूर्तियों के जिन मामलों में सेवाएं प्राप्त करने वाले को बीजक जारी करना होता है, उन मामलों में सेवाओं की 
आपूर्ति के समय का प्रावधान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 13 में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है। 


ख.11 वित्तीय वर्ष 2023-24 तक मांगों के लिए धारा 74 के अधीन भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की ब्लॉकेज को 
रोकने के लिए संशोधन 

वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित मांगों के संबंध में धारा 74 के अधीन भुगतान किए गए इनपुट टैक्स 
क्रेडिट की ब्लॉकेज को रोकने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (1) में संशोधन किया जा रहा है। 

ख.12 पंजीकरण को te किए जाने के आदेश के निरसन के लिए शर्तों और प्रतिबंधों का प्रावधान करने के लिए संशोधन 


पंजीकरण को रद्द किए जाने के आदेश के निरसन के लिए शर्तें और प्रतिबंध निर्धारित करने का अधिकार सरकार को देने के 
लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 में संशोधन किया जा रहा है। 


ख.13 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सप्लाइज में प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की समयावधि निर्धारित करने के लिए 
संशोधन 

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत प्राप्तकर्ता द्वारा जिस समयावधि में बीजक जारी किया जाना चाहिए उस समयावधि को 
निर्धारित करने और यह स्पष्ट करने के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 के खण्ड (च) 
में संशोधन किया जा रहा है कि केवल सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 के अधीन टीडीएस की कटौती के प्रयोजनार्थ 
पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में यह माना जाएगा कि वह उक्त अधिनियम की धारा 31(3) के खण्ड (च) के प्रयोजनार्थ पंजीकृत 
नहीं है। 


ख.14 टीडीएस कटौतीकर्ताओं द्वारा मासिक विवरणियां फाइल किए जाने को अनिवार्य बनाने के लिए संशोधन 


टीडीएस कटौतीकर्ताओं द्वारा प्रत्येक महीने की विवरणियां फाइल करने को अनिवार्य बनाने, चाहे किसी महीने में कोई 
कटौती न हुई हो, और ऐसी विवरणियां फाइल करने के लिए समय सीमा निर्धारित के लिए अनुकूल खण्ड का प्रावधान भी 
करने के लिए धारा 39 को संशोधित किया जा रहा है। 


[भाग 1---खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 35 


ख.15 जिन मामलों में जीरो रेट वाली वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगता हो उन मामलों में जीरो रेट वाली वस्तुओं की 
आपूर्ति में प्रतिदाय का निषेध करने के लिए संशोधन 

जिन वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगता है उन वस्तुओं की जीरो रेट वाली आपूर्ति पर उपयोग न किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट 
या समेकित टैक्स के प्रतिदाय का निषेध करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 और आईजीएसटी अधिनियम 
की धारा 16 में संशोधन किया जा रहा है। 

ख.16 जिस व्यक्ति को समन जारी किया गया है उसकी ओर से प्राधिकृत प्रधिनिधि को उपस्थित हो ने की अनुमति देने के 
लिए संशोधन 


जिस व्यक्ति को समन जारी किया गया है उस व्यक्ति की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होने का प्रावधान करने के 
लिए सीजीएसटी अधिनियम की धार 70 में उप-धारा 1(क) अंतर्विष्ट की जा रही है। 


ख17. सरकार को उन मामलों को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए संशोधन जिनकी सुनवाई जीएसटी 
अपीलीय अधिकरण के केवल प्रधान पीठ के द्वारा ही की जाएगी। 


उन मामलों जिनकी सुनवाई अपीलीय प्राधिकरण के केवल प्रधान पीठ के द्वारा ही की जानी है, को निर्दिष्ट करने के लिए 
सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 में संशोधन किया जा रहा है। 


ख18. इलेक्ट्रोनिक कार्मस आपरेटर जो टीसीएस की कटौती करते हैं, के संबंध में धारा 122(1ख) के अंतर्गत दंडात्मक 
उपबंधों की प्रयोज्यता को सीमित करने के लिए संशोधन। 


सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122(1ख) को 01 अक्तूबर, 2023 से संशोधित किया जा रहा है ताकि इस धारा के 
अंतर्गत दंडात्मक उपबंधों की प्रयोज्यता को केवल उन इलेक्ट्रोनिक कार्मस आपरेटर तक सीमित किया जा सके जिन्हें धारा 


52 के अंतगत स्रोत से कर का संग्रह करना अपेक्षित है। 
ख19. सीजीएसटी अधिनियम में एक नई धारा 74क अंतर्विष्ट करने के कारण परिणामी संशोधन। 


सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 और 74 में संशोधन किया जा रहा है ताकि इन धाराओं की प्रयोज्यता को वित्तीय वर्ष 
2023-24 की मांग तक सीमित किया जा सके, क्‍योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 से मांगों का निर्धारण प्रविष्ट की गई नई 
धारा 74क के उपबंधों के अनुसार किया जा रहा है। इसके अलावा, धोखाधड़ी, सूचना छुपाने अथवा जानबूझकर गलत 
विवरण देने का आरोप प्रमाणित न होने पर दंडों के पुनर्निर्धारण की अनुमति देने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 
75 को भी संशोधित किया जा रहा Sl इसके अलावा, धारा 74क अथवा धारा 74क की उप-धाराओं के निर्देशनों को धारा 
10, धारा 21, धारा 35, धारा 49, धारा 50, धारा 51, धारा 62, धारा 63, धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 104 
और धारा 127 में अंतर्विष्ट किया जा रहा है। 


ग. वित्त (संख्या 2) विधेयक में अन्य उपबंध 


ग.1 सीमा शुल्क संशोधन अधिसूचना, दिनांक 10.05.2023 


डीजीएफटी तथा 31 मार्च, 2023 को अथवा इससे पहले लदान विधेयक द्वारा आबंटित वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 
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टीआरक्यू प्राधिकार में अप्रयुक्त कोटे की उपलब्धता के अध्यधीन कच्चे सोयबीन तेल तथा कच्चे सूर्यमुखी तेल के आयात पर 
मूलभूत सीमा शुल्क तथा एआईडीसी से छूट देने के लिए दिनांक 10.05.2023 की अधिसूचना सं. 37/2023- सीमा शुल्क 
को 1 अप्रैल, 2023 से 10 मई, 2023 तक विधिमान्य किया जा रहा है। ये परिवर्तन वित्त (सं. 2) विधेयक, 2024 के लिए 
सहमति दिए जाने की तारीख से लागू होंगे। 


ग.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन अधिसूचना, 17.03.2012 


मेगा पावर प्रोजेक्ट के अंतिम प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 120 माह से बढ़ाकर 156 माह करने के लिए 
अधिसूचना सं. 12/2012-केंद्रीय उत्पाद, दिनांक 17.03.2012 को संशोधित किया जा रहा है। ये परिवर्तन वित्त (सं. 2) 
विधेयक, 2024 के लिए सहमति दिए जाने की तारीख से लागू होंगे। 


ग.3 स्वच्छ पर्यावरण उप-कर से छूट 


स्वच्छ पर्यावरण उप-कर जिसे उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया और संग्रहित किया जाता है, को 30 जून, 2017 की स्थिति 
के अनुसार स्टॉक में रखे उत्पाद शुल्क देय वाली वस्तुओं पर से छूट दी जा रही है बशर्ते कि 1 जुलाई, 2017 को या इसके 
पश्चात ऐसे वस्तु की आपूर्ति पर उपयुक्त जीएसटी प्रतिपूर्ति उप-कर का भुगतान किया गया हो। ये परिवर्तन वित्त (सं. 2) 
विधेयक, 2024 के लिए सहमति दिए जाने की तारीख से लागू होंगे। 


ग.4 जीएसटी प्रतिपूर्ति उप-कर 2017 से छूट 

जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर एसईजेड की इकाईयों अथवा डेवलपर द्वारा अधिकृत 
परिचालनों के लिए एसईजेड में किए गए आयात पर 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी प्रतिपूर्ति उप-कर से छूट दी जा रही है। 
ये परिवर्तन वित्त (सं. 2) विधेयक, 2024 के लिए सहमति दिए जाने की तारीख से लागू होंगे। 


घ. सीमा शुल्क दर में परिवर्तन 


घ.1. घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इनपुट लागत को कम करने, मूल्यवर्धन का विस्तार करने, निर्यात प्रतिस्पर्धा 
को बढ़ाने, व्युत्कमित शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए सीमा शुल्क में कटौती [दिनांक 24.07.2024 से प्रभावी] 


. मौजूदा दर नई दर 
ae aq (प्रतिशत) (प्रतिशत) 
Po | कृषि उत्पाद 
1. | शीया नट्स 30 15 
जिन एक्काफार्मिंग एवं मैरिन एक्सपोर्ट 
1 | ote और श्रिम्प्स फीड 15 5 
2. | फिश फीड 15 5 
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मौजूदा दर नई दर 
कक न as (प्रतिशत) (प्रतिशत) 
3 | प्रॉन तथा free फीड या फिश फीड के उत्पादन के लिए 
निम्नलिखित इनपुट: 
() मिनरल और विटामिन प्रीमिक्सेस 
(ii) fa मील 4 
(iii) फिश लिपिड ऑयल sh . 
(iv) क्रूड फिश ऑयल 
(v) ऐल्गल प्राइम (फ्लार) 
(vi) Were ऑयल 
4 | अर्टिमिया शून्य 
5 अर्टिमिया सिस्ट शून्य 
| 6 | एसपीएफ पॉलिकीट वॉर्मस 30 5 
7 
लाइव एसपीएफ वनामेई श्रिम्प (लिटोपेनस वनामेई) ब्रूडस्टॉक ३0 है 
एवं लाइव ब्लैक टाइगर श्रिम्प (पिनेस मोनोडन) ब्रूडस्टॉक 
he gs फीड के उत्पादन में प्रयुक्त, आरएंडडी के लिए इंसेक्ट i कि 
a 
an एक्रैटिक फीड one उत्पादन में प्रयुक्त, आरएंडडी के लिए 15 5 
प्राकृतिक गैस से सिंगल सेल प्रोटीन 
10 [सी फूड की प्रोसेसिंग में प्रयोग के लिए प्री-डस्ट ब्रीडेड पाउडर 30 श्न्य 
| ॥. | महत्वपूर्ण खनिज 
1. | एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, | 10/7.5/5/2.5 श्न्य 
जर्मेनियम, हैफ्नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, 
नयोबियम, निकल, पोटाश, ares, रीनियम, स्ट्रोन्टियम, 
टैटेलम, टेलूरियम, fea, टंगस्टन, वनेडियम, जिर्कोनियम, 
सेलेनियम, कैड्जियम, Fest एवं सिलकॉन डाई-ऑक्साइड के 
अलावा सिलिकॉन 
2. | ग्रैफाइट 7.5/5 2.5 
3 () सिलिकॉन क्वार्टज 7.5/5 2.5 
(i) सिलिकॉन डाईऑक्साइड 
IV. | कैंसर की दवा 
1. () ट्रैस्ट्जूमैब डेरक्स्टेकैन 10 शून्य 
(ii) अओसिमेर्टिनिब 
(1) _ डर्वालुमैब 
v. | कीमती धातु 
4. | गोल्ड बार 15 | 6 |'|' 
2. | गोल्ड डोरे 14.35 5.35 
3. | सिल्वर बार 15 fee 
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मौजूदा दर नई दर 
कक st aS (प्रतिशत) (प्रतिशत) 
4. | सिल्वर डोरे 14.35 5.35 
5. | प्लैटिनम, पलैडियम, ओस्मियम, रुथेनियम, इरिडियम 15.4 6.4 
| 6. | कीमती धातु के सिक्के 15 | 6 > =| 
7. | गोल्ड/सिल्वर फाइडिंग्स 15 | 6 | 
Ez नोबेल मेटल सोल्यूशन और कैटेलिटिक कंवर्टर्स के उत्पादन में 7.5 5 
प्रयोग किए जाने वाले प्लैटिनम और पलैडियम 
a भारत से बाहर निर्यात किए गए जर्जर अथवा टूटे बुशिंग के 7.5 5 
बदले प्लैटिनम और रोडियम के मिश्रण से बने बुशिंग का 
आयात 
Vi. | कपड़ा और लेदर क्षेत्र 
4. | स्पेंडेक्स यार्न बनाने के लिए एमडीआई 7.5 5 
2. ।निर्यात के लिए कपड़े या लेदर के गार्मेट, लेदर/सिंथेटिक 10 शून्य 
फुटवेयर अथवा AT लेदर उत्पाद बनाने के लिए वेट व्हाइट, 
क्रस्ट तथा फिनिष्ड लेदर, 
3. | निर्यात के लिए कपड़े अथवा लेदर गारमेंट, लेदर/सिंथेटिक यथा प्रयोज्य Ta 
फुटवेयर अथवा अन्य लेदर उत्पाद बनाने के लिए कुछ 
अतिरिक्त सहायक सामग्री तथा सजावट के समान, 
4. | निर्यात के लिए कपड़े अथवा लेदर गारमेंट बनाने में प्रयोग हेतु 30 10 
ade और गूज से रियल डाउन फिलिंग मेटेरियल 
VII, | इस्पात क्षेत्र 
14. | फेरो-निकेल 25 TT 
2. | फेरस स्क्रैप शून्य (30.09.2024 | शून्य (31.03.2026 
तक) तक) 
3. | सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए कुछ निर्दिष्ट कच्चा माल | शून्य (30.09.2024 | शून्य (31.03.2026 
तक) तक) 
Vill, | कॉपर क्षेत्र 
4. | ब्लिस्टर कॉपर 5 TT 
IX. | कैपिटल गुड्स 
4. | पेट्रोलियम की खोज संबंधी कार्य में प्रयोग हेतु कुछ अतिरिक्त यथा प्रयोज्य श्न्य 
सामग्री 
2. | सोलर सेल और मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए कुछ अतिरिक्त 7.5 TT 
कैपिटल गुड्स 
% | शिपिंग क्षेत्र 
1. | जलयान के विनिर्माण के लिए कंपोनेन्ट एवं कंज्यूमेबल यथा प्रयोज्य शून्य 
2. ॥| युद्धपोत के विनिर्माण के लिए टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन तथा यथा प्रयोज्य शून्य 
स्पेयरपार्ट्स 
x). | आईटी और इलैक्ट्रॉनिक्स 
4. | सेलुलर मोबाईल फोन 20 15 
2. | सेलुलर मोबाईल फोन का चार्जर/एडैप्टर 20 15 
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कक मौजूदा दर नई दर 
aah, a8 (प्रतिशत) (प्रतिशत) 
3. | सेलुलर मोबाईल फोन ar fies सर्किट बोर्ड एसेम्बली 20 15 
(पीसीबीए) 
4 | कनेक्टर के विनिर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाले विनिर्दिष्ट 5/7.5 शून्य 
वस्तु 
5. | रेसिस्टरों के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन 5 शून्य 
मुक्त कॉपर 
Xi, | चिकित्सा उपकरण 
1. | ऑर्थेपिडिक इस्प्लांट के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले यथा प्रयोज्य शून्य 
सभी प्रकार के पोलीएथिलिन 
2. | शरीर के अन्य कृत्रिम अंगों के विनिर्माण के लिए विशेष श्रेणी के यथा प्रयोज्य TT 
स्टैन्लेस स्टील, टाईटेनियम एलॉय, कोबाल्ट क्रोम एलॉय और 
सभी प्रकार के पोलीएथिलिन 
3. | मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल अथवा वेटेनरी एक्स-रे मशीनों के 15 5 
विनिर्माण के लिए एक्स-रे ट्यूब तथा फ्लैट पैनल डिटेक्टर 
(सिंट्लिटर्स सहित) (31.03.2025 तक) 
7.5 
(1.4.2025 से 
31.3.2026) 
10 
(1.4.2026 के पश्चात) 
घ.2. सीमा शुल्क में वृद्धि [24.07.2024 से प्रभावी] 
| वस्तु शुल्क की दर 
मौजूदा दर नई दर 
(प्रतिशत) (प्रतिशत) 
i 1. | प्लास्टिक और केमिकल्स 
1. अमोनियम नाइट्रेट 7.5 10 
2. पीवीसी फ्लेक्स फिल्म/फ्लेक्स बैनर 10 25 
हज केमिकल्स 
1 शीर्षक 9802 के अंतर्गत लेबोरेट्री केमिकल्स 10 150 
| ॥. | नवीकरणीय क्षेत्र 
1. | सोलर सेल अथवा मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए सोलर ग्लास श्न्य 10 
(1.10.24 से) 
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i वस्तु शुल्क की दर 
मौजूदा दर नई दर 
(प्रतिशत) (प्रतिशत) 
2. सोलर सेल अथवा मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए fees कॉपर शून्य 5 
इंटर कनेक्ट (1.10.24 से) 
IV. | विविध सामग्री 
1. निर्दिष्ट टेलीकम उपकरण का पीसीबीए 10 15 
1. गार्डेन अम्ब्रेला (टेरिफ मद 6601 10 00) 20 20 या २60 प्रति 
नग, जो भी 
अधिक हो 
घ.३3. प्रभावी शुल्क दर में कोई परिवर्तन किए बिना प्रशुल्क दर में वृद्धि [दिनांक 01.10.2024 से प्रभावी] 
शुल्क की दर 
oo वस्तु मौजूदा दर नई दर 
(प्रतिशत) (प्रतिशत) 
1 अरेका नट सहित अन्य रोस्टेड नट्स एवं सीड 30 150 
2 AH नट सहित अन्य नट्स जिन्हें तैयार अथवा परिरक्षित न 30 150 
किया गया हो 
घ.4 रॉ हाइड्स, स्किन्स तथा लेदर के संबंध में निर्यात शुल्क को युक्तिसंगत बनाना [दिनांक 24.07.2024 से प्रभावी] 
कर शुल्क की दर 
पे मौजूदा दर नई दर 
(प्रतिशत) (प्रतिशत) 
1 रॉ हाइड्स और स्किन्स, सभी प्रकार के (भैंस के अलावा) 40 40 
2 भैंस का रॉ हाइड और स्किन 30 30 
3 रॉ फर और चमड़े, लैंब के फर और स्किन सहित 60/10 40 
4 वेट ब्लू क्रोम लेदर 40 20 
5 HEE लेदर 40 20 
= oS फर स्कीन | 80 20 
7 ई.आई. te लेदर श्न्य शून्य 
a फिनिष्ड लेदर (डीजीएफटी द्वारा यथानिर्धारित ) श्न्य शून्य 
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डा कारोबार सुविधा संबंधी उपाय 


SA. भारत से निर्यात की गई वस्तु के पुनः आयात करने की अवधि में वृद्धि 
भारत से बाहर वारंटी के अंतर्गत निर्यात की गई वस्तुओं (निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत आने वाले निर्यात को 
छोड़कर) के निःशुल्क पुन: आयात की समयावधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है जिसे 2 वर्ष और 
बढ़ाया जा सकता है। 
ड..2. भारत में रिपेयर के लिए आयात की गई मूल रूप से विदेशी वस्तुओं के निर्यात की समयावधि में वृद्धि 
वर्तमान में रिपेयर के लिए विदेशी वस्तुओं को भारत में आयात किया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें 6 महीने, जिसे 
बढ़ाकर 1 वर्ष तक किया जा सकता है, के अंतर्गत पुनः निर्यात किया जाए। वैसे वायुयान तथा पोत जिसे 


एमआरओ के लिए आयात किया जाएगा, के निर्यात की समयावधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है, 


इस अवधि को 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। 


च. अन्य 
कुछ अन्य छोटे-मोटे परिवर्तन किए AT Sl बजट प्रस्तावों के विस्तृत ब्यौरे के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा अन्य 


संगत TIT SHAS का संदर्भ ले सकते हैं। 
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भाग-ख का अनुबंध 


प्रत्यक्ष करों से संबंधित संशोधन 


(क) कर राहत प्रदान करना 


क.1 नई कर प्रणाली के अंतर्गत नए कर स्लैब के साथ पर्याप्त राहत का प्रस्ताव किया जाता है, कर की दर 
निम्नानुसार हैः- 


कुल आय कर की दर 


3,00,000 रू. तक शून्य 
3,00,001 रू. से 7,00,000 रू. तक 5 प्रतिशत 
7,00,001 रू. से 10,00,000 रू. तक 10 प्रतिशत 
10,00,001 रू. से 12,00,000 रू. तक | 15 प्रतिशत 
12,00,001 रू. से 15,00,000 रू. तक | 20 प्रतिशत 
15,00,000 रू. से अधिक 30 प्रतिशत 
क.2 मानक कटौती: वेतनभोगियों तथा पेंशनभोगियों को नई कर प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली मानक कटौती 
को 50,000 रू. से बढ़ाकर 75,000 रू. किए जाने का प्रस्ताव है। 


क.3 पारिवारिक पेंशन कटौती: नई कर प्रणाली में पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 15,000 रू. बढ़ाकर 
25,000 रू. की जाने का प्रस्ताव है। 


क.4 नई पेंशन योजना में गैर-सरकारी नियोक्ता का अंशदान: धारा 80सीसीडी में उल्लिखित पेंशन योजना में 
गैर-सरकारी नियोक्ता के संबंध में अनुमत कटौती की राशि को कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 
प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नई कर प्रणाली में गैर-सरकारी कर्मचारी को उनके वेतन के 10 
प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत तक की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी। 


(ख) निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने का उपाय 


Gi  आईएफएससी को प्रोत्साहन 
© आईएफएससी में रिटेल स्कीम और एक्सचेंज ट्रेडेट फंड को निर्दिष्ट निधियों के लिए उपलब्ध कर छूट के 
अनुरूप कर छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। 


© इसके अलावा आईएफएससी में स्थापित कोर सेटेलमेंट गारंटी फंड की नियत आय को छूट दिये जाने का 


प्रस्ताव ZI 


© आईएफएससी में स्थापित कुछेक वित्त कंपनियों को धारा 94बी की प्रयोज्यता से बाहर किए जाने का 


प्रस्ताव ZI 
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© यह प्रस्ताव है कि यदि आईएफएससी में स्थापित वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) निर्धारिती को ऋण/अन्य 
राशि देता है तो उन्हें निधियों के स्रोत के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा जाएगा। 
» इसके अलावा यह प्रस्ताव है कि निर्दिष्ट निधियों द्वारा प्रतिभूतियों से प्राप्त आय पर देय आय कर पर अधिभार 
नहीं लगेगा। 
ख.2 विदेशी कंपनियों की दर को कम करके 35 प्रतिशत करना: विदेशी कंपनी (उन कंपनियों को छोड़कर विशेष दर 
प्रभारित की जाती है) की आय पर प्रभारित पर आय कर की दर को 40 प्रतिशत से कम करके 35 प्रतिशत किए 
जाने का प्रस्ताव है। 


ख.3 शेयर प्रीमियम पर कर: यह प्रस्ताव है कि निजी कंपनियों के शेयर प्रीमियम पर कर से संबंधित अधिनियम की 
धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (शांख) वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू नहीं होंगे। 


a4  अनिवासियों द्वारा परिचालित क्रूज शिप के लिए अनुमानित कराधान योजना : 


अनिवासी (भारतीयों) के por जलयान के प्रचालनों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था लागू करने का 
प्रस्ताव है। इसके अलावा, इससे संबंधित किसी ऐसी कंपनी, जो ऐसे जलयान या जलयानों का प्रचालन 
भारत में करती है, से प्राप्त क्रज जलयानों के पट्टे संबंधी किरायों से किसी भी विदेशी कम्पनी को प्राप्त किसी 
भी आय पर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है। 


(ग) सरलीकरण और युक्तीकरण 


ग.1 सर्च एण्ड सीजर मामलों के लिए ब्लॉक निर्धारण योजना की शुरूआत: सर्च मामलों के लिए एक नई ब्लॉक निर्धारण 
योजना की शुरूआत करने का प्रस्ताव Sl यह ब्लॉक अवधि पूर्व के छह वर्ष और सर्च की समाप्ति की तारीख तक 
की अवधि के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। ब्लॉक अवधि की कुल आय पर 60 प्रतिशत की दर से कर लगाए जाने 
का प्रस्ताव है। 


ग.2 पुन: निर्धारण किए जा सकने की समय-सीमा कम करना और प्रावधानों का युक्तीकरण: पुन: निर्धारण की समय 
सीमा को दस वर्षों से कम करके पांच वर्ष करने का प्रस्ताव Sl इसके अलावा, पुन: निर्धारण की प्रक्रिया का 
युक्तीकरण करने के प्रस्ताव Sl ATA ही, शास्ति लगाए जाने की समय-सीमा में स्पष्टता लाने के लिए धारा 275 
में प्रधान मुख्य आयुक्त अथवा मुख्य आयुक्त को संदर्भित किए जाने की प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रस्ताव है। यह 
भी प्रस्ताव है कि धारा 245 के तहत आकलन के बाद छह दिनों तक रिफंड को रोके रखा जाए और धारा 253 के 
तहत आईटीएटी के पास अपील दायर किए जाने की समय सीमा का युक्तीकरण किया जाए। 

ग.3 धर्मार्थ न्यास / संस्थाएं: धर्मार्थ ATT तथा संस्थाओं के लिए छूट की दोनों योजनाओं को आपस में मिला देने और 
आवेदनों को दाखिल करने तथा पंजीकरण की समय-सीमा के साथ-साथ कतिपय लाभों के लिए अनुमोदन प्राप्त 
करने हेतु संशोधन किए जाने का प्रस्ताव Sl 


ग.4 पूंजीगत प्राप्तियों के कराधान को सरल बनाना : पूंजीगत प्राप्तियों के कराधान का युक्तीकरण करने और इसे सरल 
बनाने का प्रस्ताव है। 
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विशिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लघु अवधि की प्राप्तियों पर अब से 15 प्रतिशत की बजाए 20 प्रतिशत 
कर दर लगाया जाएगा जबकि अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू कर दर 
लगना जारी रहेगा। 

दूसरी ओर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में दीर्घ अवधि की प्राप्तियों पर 
12.5 प्रतिशत कर दर लगेगा। निम्न और मध्यम आय वर्गों के लाभ के लिए, कतिपय सूचीबद्ध वित्तीय 
परिसंपत्तियों पर पूंजीगत प्राप्तियों की छूट की दर को 1 लाख रूपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रूपए करने का प्रस्ताव 
किया जा रहा है। 

एक वर्ष से अधिक समय के लिए अपने पास रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घ आवधिक के रूप में 
वर्गीकृत किया जाएगा जबकि गैर-सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घ 
आवधिक के रूप में वर्गीकृत करवाने के लिए कम से कम दो वर्ष के लिए अपने पास रखना होगा। 

हालांकि, गैर-सूचीबद्ध बॉन्डों और डिबेंचरों, डेट म्यूचुअल फंडों और मार्केट लिंक्ड डिबेंचरों के संबंध में होल्डिंग 
अवधि का ध्यान किए बिना लागू दरों से पूंजीगत प्राप्तियों पर कर लगेगा। 


इन प्रस्तावों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का प्रस्ताव है। 


ग.5 स्रोत पर कटौती किए गए कर (टीडीएस) की दरों का युक्तीकरण : टीडीएस की दरों को कतिपय धाराओं में 5 


प्रतिशत से कम करके 2 प्रतिशत करने और धारा 194च, जिसमें टीडीएस दर 20 प्रतिशत है, को समाप्त करने का 
प्रस्ताव है, जैसा कि नीचे दिया गया है: 


धारा वर्तमान | प्रस्तावित | प्रभावी होने 
टीडीएस | टीडीएस | की तारीख 
दर दर 

धारा 194घ - बीमा कमीशन का भुगतान | 5% 2% 1.4.2025 
(कंपनी से भिन्न व्यक्ति के मामले में) 
धारा 194घक - जीवन बीमा पॉलिसी के | 5% 2% 1.10.2024 
संबंध में भुगतान 
धारा 194छ - लाटरी टिकट की बिक्री पर | 5% 2% 1.10.2024 
कमीशन इत्यादी 
धारा 194ज - कमीशन या दलाली का | 5% 2% 1.10.2024 
भुगतान 
धारा 194झख - व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा | 5% 2% 1.10.2024 
किराए का भुगतान 
धारा 194ड - कतिपय व्यक्तियों या हिंदू 5% 2% 1.10.2024 
अविभाजित परिवार द्वारा कतिपय राशि 
का भुगतान 


[भाग 1---खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 45 


ग.6 


7.7 


7.8 


7.9 


धारा 19407 - ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ई- 1% 0.1% 1.10.2024 
कॉमर्श पार्टिसिपेंट को कतिपय राशि का 


भुगतान 


म्युचुअल फण्ड या यूनिटट्रस्ट ऑफ इंडिया | विलोप किए जाने का 1.10.2024 
द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद के कारण प्रस्ताव है 


भुगतानों से संबंधित धारा 194च 


टीडीसी और टीसीएस का क्रेडिट: धारा 192 के अधीन वेतन आय पर काटे जाने वाले कर की राशि की गणना 
करते समय सभी कर कटौतियों या संग्रहित करों के क्रेडिट की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है। 


अवस्यक के टीसीएस का क्रेडिट उसके माता-पिता को: बोर्ड को यह अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है कि वे जिस 
व्यक्ति से कर संग्रहित किया जाता है उससे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को संग्रहित कर के क्रेडिट के लिए नियम बना 
सकते हैं। 

टीसीएस पर देरी से भुगतान पर ब्याज दर का टीडीएस के साथ अनुरूपण: टीडीएस के मामले की तरह संग्रहण के 


बाद टीसीएस के देरी से भुगतान पर 1 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव है। 


कटौती के रूप में फर्म के कार्यकारी साझेदारों को पारिश्रमिक की सीमा: बही-लाभ के पहले 6,00,000 रुपए पर 
या हानि के मामले में कार्यकारी साझेदारों के पारिश्रमिक की सीमा बढ़ाकर 3,00,000 रुपए या बही-लाभ के 90 
प्रतिशत, जो भी अधिक हो, करने का प्रस्ताव है। 


(घ) 


कर आधार को बढ़ाना और कर चोरी विरोधी उपाय 


घ.1 


घ.2 


घ.३ 


घ.4 


कंपनी द्वारा शेयरों की वापस खरीद: कंपनियों द्वारा शेयर वापस खरीदे जाने से होने वाली आय को कंपनी के लिए 


अतिरिक्त आय की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर इस आय को लाभांश के रूप में निवेशक के लिए कर योग्य आय 


बनाए जाने का प्रस्ताव है। 
प्रतिपूर्ति लेनदेन कर (एसटीटी) दरें: प्रतिभूतियों में ऑप्शन की बिक्री पर एसटीटी की दरें ऑप्शन प्रीमियम के 


0.0625 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.1 प्रतिशत दिए जाने का प्रस्ताव है और प्रतिभूतियों में फ्यूचर की बिक्री पर उस 
कीमत के 0.0125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.02 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है, जिस कीमत पर ऐसे फ्यूचर का 
व्यापार हुआ है। 

घर संपति को किराए पर देने से होने वाली आयः यह प्रस्ताव किया जाता है कि मालिक द्वारा घर अथवा घर के 
भाग को किराए पर देने से होने वाली आय को “पेशेवर व्यवसाय के लाभ और प्राप्तियों” के शीर्ष के अंतर्गत 
प्रभारित नहीं किया जाएगा और यह ‘Te संपति से आय' के कर के अंतर्गत ही प्रभारित होगी। 


पूंजीगत आस्ति का अंतरणः यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि किसी व्यक्ति अथवा अविभाजित 
हिन्दु परिवार (एचयूएफ) को छोड़कर, एक संस्था द्वारा उपहार अथवा वसीयत अथवा अप्रतिसंहरणीय न्यास के 
अधीन पूंजीगत आस्ति के अंतरण पूंजीगत प्राप्ति की गणना के प्रयोजन हेतु अंतरण माने जाएंगे। 
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a5 


4.6 


a7 


4.8 


घ.9 


घ.10 


घ.11 


घ.12 


घ.13 


भागीदार को भुगतान पर टीडीएसः यह प्रस्ताव किया जाता है कि फर्म द्वारा अपने भागीदार को वेतन, 
पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस और ब्याज आदि के रूप में किए गये भुगतान पर वित्त वर्ष में 20,000 रू. से अधिक 
कुल राशि के लिए 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस लगेगा। 

अधिसूचित लग्जरी वस्तुओं पर टीसीएस: लग्जरी वस्तुओं पर टीसीएस लगाने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है 
कि दस लाख से अधिक मूल्य की अधिसूचित वस्तुओं पर 1 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा। 

carat संपदा के विक्रय पर टीडीएस: यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया जाता है कि जहां किसी स्थावर संपदा के 
संबंध में एक से अधिक अंतरणकर्ता अथवा अंतरिती हैं, वहां स्थावर संपति के अंतरण के लिए ऐसा प्रतिफल ऐसी 
CATAL संपति के हस्तारण हेतु सभी अंतरितियों द्वारा अंतरणकर्ता अथवा सभी अंतरणकर्ताओं को भुगतान की गई 
अथवा की जाने वाली राशियों के बराबर होगा। 

अस्थायी दर बचत (कर योग्य) बॉन्ड्स (एफआरएसबी) 2020 पर टीडीएसः अस्थायी दर बचत (कर योग्य) 
बॉन्ड्स (एफआरएसबी) 2020 अथवा केन्द्र या राज्य सरकारों की किसी अन्य अधिसूचित प्रतिभूति पर दस हजार 
रूपए से अधिक के ब्याज पर टीडीएस का प्रस्ताव किया जाता है। 

जीवन बीमा कंपनियों द्वारा गैर-व्यवसाय व्यय की अग्राह्मुताः ऐसा प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि 
किसी व्यवसाय के लाभ और प्राप्तियों की गणना में धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार ग्राह्म नहीं होने वाले किसी 
व्यय को जीवन बीमा व्यवसाय के लाभों और प्राप्तियों में फिर से शामिल किया जाएगा। 


कुल आय की गणना करने के प्रयोजनार्थ भारत से बाहर रोके गए करों को शामिल करनाः यह प्रावधान करने का 
प्रस्ताव किया जाता है कि कटौती के माध्यम से भारत से बाहर भुगतान किए गए आयकर निर्धारती की आय की 
गणना के प्रयोजन हेतु प्राप्त की गई आय मानी जाएगी। 

धारा 194ग के लागू होने से धारा 194ज में उल्लिखित आय को बाहर रखनाः यह प्रस्ताव है कि स्पष्ट रूप से यह 
उल्लेख किया जाए कि धारा 19457 [व्यावसायिकों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस] की उप-धारा (1) F 
विनिर्दिष्ट कोई रकम धारा 194ग (कान्ट्रेक्टर्स को भुगतान) के तहत टीडीएस के प्रयोजन हेतु “कार्य” का गठन नहीं 
करती है। 


निपटारा राशि का व्यावसाय व्यय के रूप में दावाः केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित विधि के किसी उल्लंघन 
हेतु निपटारा फीस के रूप में खर्च को नामंजूर करने का प्रस्ताव किया जाता है। 

उचित बाजार मूल्य की (एफएमवी) परिभाषाः प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में विक्रय के लिए प्रस्ताव में गैर- 
सूचीबद्ध इक्किटी शेयर की बिक्री के मामले में धारा 55(2)(कग) के तहत 31.01.18 को उचित बाजार मूल्य की 


गणना की पद्धति का प्रावधान करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। 


(ड) कर प्रशासन 


डग.1 


विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 की शुरूआत: लंबित अपीलों के समाधान के लिए एक नई स्कीम शुरू करने का 
प्रस्ताव है। इसे एक विनिर्दिष्ट तारीख से लागू करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम की अंतिम तारीख भी अधिसूचित 
करने का प्रस्ताव है। 
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समकारी लेवी: माल अथवा सेवाओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति के लिए प्राप्त प्रतिफल के 2 प्रतिशत की दर पर समकारी 
लेवी 01 अगस्त, 2024 को या उसके पश्चात लागू नहीं रखने का प्रस्ताव है। 

काला धन अधिनियम के तहत छोटी विदेशी आस्तियों की सूचना नहीं देने पर शास्ति का प्रावधान है। 20 लाख 
रुपए तक की ऐसी चल आस्तियों की सूचना नहीं देने को गैर-दांडिक करने का प्रस्ताव है। 

स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) के विलंब से भुगतान को गैर-दांडिक करने का प्रस्ताव है, यदि टीडीएस विवरण 
दायर करने के लिए निर्धारित समय से पहले भुगतान कर दिया जाता है। 

यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति से कर की कटौती/वसूली में विफल रहने का कोई आदेश जिस 
वित्त वर्ष में भुगतान किया गया है उस वित्त वर्ष के समाप्त होने से छह वर्ष का समय बीतने के बाद नहीं किया 


जाएगा। 
कटौतीकर्ता द्वारा दायर विवरणों के अलावा अन्य विवरणों को संसाधित करने को संक्षम करना: यह प्रस्ताव है कि 
बोर्ड ऐसे विवरणों को संसाधित करने के लिए योजना तैयार कर सकता है। 

स्रोत पर कर की कम कटौती/वसूली का प्रमाण पत्र: धारा 194थ (माल की खरीद के लिए भुगतान पर टीडीएस) 


और धारा 206ग की उपधारा (1ज) (माल की बिक्री की प्राप्ति पर कर) के लिए कर की कम कटौती/वसूली के लिए 
आवेदन हेतु अनुमति देने का प्रस्ताव है। 


कतिपय व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों को टीसीएस से छूट प्राप्त के रूप में अधिसूचना: सरकार को यह शक्ति 


देने का प्रस्ताव है कि वह ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों को अधिसूचित कर सकती है जिनसे किसी 
विनिर्दिष्ट लेन-देन के संबंध में किसी कर की वसूली नहीं की जाएगी अथवा कम दर पर कर की वसूली की जाएगी। 


टीडीएस/टीसीएस विवरणों के लिए सुधार विवरण दायर करने की समय-सीमा: यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है 


कि जिस वित्त वर्ष में wae: टीडीएस/टीसीएस विवरण भी जमा करना अपेक्षित है उस वित्त वर्ष की समाप्ति से 
छह वर्ष के समाप्त होने के बाद कोई सुधारात्मक विवरण जमा नहीं किया जाएगा। 


विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के लिए शास्ति: 12 महीने की वर्तमान अवधि के स्थान पर एक महीना के बाद 
टीडीएस अथवा टीसीएस को देर से प्रस्तुत पर शास्ति का ब्रावधान करने का प्रस्ताव Sl 
वह अवधि विहित करने का प्रस्ताव है जिसके भीतर किसी संपर्क कार्यालय द्वारा वार्षिक कार्यकलापों का विवरण 


प्रस्तुत करना अपेक्षित है। विहित अवधि के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के लिए शास्ति का 


प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है। 
अंतरण मूल्य अधिकारी उन विशिष्ट घरेलू लेन-देनों पर कार्रवाई करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है जो कर 


निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे संदर्भित नहीं किए गए हैं। 
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आधार संख्या के स्थान पर आधार नामांकन पहचान संख्या दर्ज करने की व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव है। 


यह प्रस्ताव है कि अग्रिम निर्णय प्राधिकरण से अंतरित आवेदनों को अग्रिम निर्णय बोर्ड के समक्ष दिनांक 
31.10.2024 से पहले वापस लेने की अनुमति दी जाए। 


यह प्रस्ताव है कि आयुक्त (अपील) को एक-पक्षीय निर्धारण आदेश निरस्त करने का अधिकार दिया जाए। 


धारा 271चकक में संशोधन: सूचना के स्वचालित आदान प्रदान (एईओओ) के अनुपालन संबंधी सम्यक तत्परता 


आदेश का अनुपालन करने में विफल होने पर शास्ति का प्रावधान लाने के लिए धारा 271चकक में संशोधन का 


प्रस्ताव है। 

कर अनापत्ति प्रमाण पत्र: यह प्रस्ताव रखा गया है कि कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से काला धन 
अधिनियम, 2015 का संदर्भ शामिल किया जाए। 

विलम्ब की माफी के पश्चात विवरण दर्ज करना: यह प्रस्ताव रखा गया है कि विलंब की माफी के पश्चात विवरण 
दर्ज करने के संबंध में, उस वित्त वर्ष की समाप्ति, जिसमें विवरण प्रस्तुत किया गया था, के 12 महीने के भीतर 
निर्धारण किया जा सकता है। 

राष्ट्रीय खेल विकास निधि में दान: केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेल निधि को दान में दी गई कोई भी राशि, 
वर्तमान में धारा 80छ के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं। इस निधि के नाम को राष्ट्रीय खेल विकास निधि के रूप 
में संशोधित करने का प्रस्ताव है। 

राष्ट्रीय आवासन बोर्ड के संदर्भ को हटाना: चूंकि आवासन वित्त कंपनियां अब कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों 
(एनबीएफसी) की श्रेणी में, भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे के अंतर्गत आती हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 43घ 
में राष्ट्रीय आवासन बोर्ड के संदर्भ को हटाने का प्रस्ताव है। 

काला धन अधिनियम, 2015 में जब्त आस्तियों के विरूद्ध देयता का समावेशन: आयकर अधिनियम, 1961 की 


धारा 132ख में काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों) तथा कर आरोपण अधिनियम, 2015 के 
संदर्भ में, अतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि जब्त आस्तियों से अधिनियम के अंतर्गत देयता की वसूली की जा 
सके। 


बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिरोध अधिनियम, 1988 में संशोधन: यह प्रस्ताव किया गया है कि बेनामीदार द्वारा 


पूर्ण और सत्य प्रकट करने पर शास्ति और अभियोजन से छूट दी जाए। संपत्ति की कुर्की और अधिनिर्णय प्राधिकारी 
को संदर्भित करने की समय सीमा को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव है। 
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MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 
(BUDGET DIVISION) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd July, 2024 
F. No. 2(3)-B(D)/2024.—The following is published for general information.— 
Budget 2024-2025 
Speech of Nirmala Sitharaman 
Minister of Finance 
July 23, 2024 
Hon’ble Speaker, 


I present the Budget for 2024-25. 
Introduction 


1. The people of India have reposed their faith in the government led by the Hon’ble Prime Minister 
Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, 
faith and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender and 


age, make substantial progress in realising their life goals and aspirations. 
Global Context 


2. The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. 
Elevated asset prices, political uncertainties and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for 


growth and upside risks to inflation. 


3. In this context, India’s economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the 
years ahead. India’s inflation continues to be low, stable and moving towards the 4 per cent target. Core inflation 
(non-food, non-fuel) currently is 3.1 per cent. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach 


market adequately. 
Interim Budget 


4. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely ‘Garib’ (Poor), ‘Mahilayen’ 
(Women), ‘Yuva’ (Youth) and ‘Annadata’ (Farmer). For Annadata, we announced higher Minimum Support Prices a 
month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50 per cent margin over costs. Pradhan Mantri 
Garib Kalyan Anna Yojana was extended for five years, benefitting more than 80 crore people. 


5. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget 
are well underway. The required allocations have been made. 


Budget Theme 


6. Turning attention to the full year and beyond, in this budget, we particularly focus on employment, skilling, 
MSMEs, and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister’s package of 5 schemes and initiatives to 
facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period with a central outlay of 
% 2 lakh crore. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I have 


made a provision of हैं 1.48 lakh crore for education, employment and skilling. 
Budget Priorities 


7. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong 
development and all-round prosperity. In the interim budget, we promised to present a detailed roadmap for our 
pursuit of ‘Viksit Bharat’. In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts 
on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. 
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1) Productivity and resilience in Agriculture 

2) Employment & Skilling 

3) Inclusive Human Resource Development and Social Justice 

4) Manufacturing & Services 

5) Urban Development 

6) Energy Security 

7) Infrastructure 

8) Innovation, Research & Development and 

9) Next Generation Reforms 
8. Subsequent budgets will build on these, and add more priorities and actions. A more detailed formulation will 
be carried out as part of the ‘economic policy framework’ about which I will speak later in this speech. 


9. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfilment of these 
priorities with potential for transformative changes. The budget also covers some of the previously made 
announcements with an intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards 
the goal of Viksit Bharat. 


Priority 1: Productivity and resilience in Agriculture 
Transforming agriculture research 


10. Our government will undertake a comprehensive review of the agriculture research setup to bring the focus 
on raising productivity and developing climate resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, 
including to the private sector. Domain experts both from the government and outside will oversee the conduct of such 
research. 


Release of new varieties 


11. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticulture crops will be released for 
cultivation by farmers. 


Natural Farming 


12. In the next two years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming supported by 
certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 
need-based bio-input resource centres will be established. 


Missions for pulses and oilseeds 


13. For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage and 
marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve ‘atmanirbharta’ for oil 
seeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean, and sunflower. 


Vegetable production & Supply Chains 


14. Large scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centres. We will 
promote Farmer-Producer Organizations, cooperatives and start-ups for vegetable supply chains including for 
collection, storage, and marketing. 


Digital Public Infrastructure for Agriculture 


15. Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states, will facilitate the 
implementation of the Digital Public Infrastructure (DPI) in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 
years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 
crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth 
based Kisan Credit Cards will be enabled in 5 states. 


Shrimp Production & Export 


16. Financial support for setting up a network of Nucleus Breeding Centres for Shrimp Broodstocks will be 
provided. Financing for shrimp farming, processing and export will be facilitated through NABARD. 
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National Cooperation Policy 


17. Our government will bring out a National Cooperation Policy for systematic, orderly and all-round 
development of the cooperative sector. Fast-tracking growth of rural economy and generation of employment 
opportunities on a large scale will be the policy goal. 


18. This year, I have made a provision of ~ 1.52 lakh crore for agriculture and allied sector. 

Priority 2: Employment & Skilling 

Employment Linked Incentive 

19. Our government will implement following 3 schemes for ‘Employment Linked Incentive’, as part of the 


Prime Minister’s package. These will be based on enrolment in the EPFO, and focus on recognition of first-time 
employees, and support to employees and employers. 


Scheme A: First Timers 


20. This scheme will provide one-month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. 
The direct benefit transfer of one-month salary in 3 instalments to first-time employees, as registered in the EPFO, 
will be up to हैं 15,000. The eligibility limit will be a salary of = 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 
210 lakh youth. 


Scheme B: Job Creation in manufacturing 


21. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector, linked to the employment 
of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the 
employer with respect to their EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to 
benefit 30 lakh youth entering employment, and their employers. 


Scheme C: Support to employers 


22. This employer-focussed scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment 
within a salary of % 1 lakh per month will be counted. The government will reimburse to employers up 0 हैं 3,000 per 
month for 2 years towards their EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to 
incentivize additional employment of 50 lakh persons. 


Participation of women in the workforce 


23. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women 
hostels in collaboration with industry, and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize 
women-specific skilling programmes, and promotion of market access for women SHG enterprises. 


Skilling programme 


24, I am happy to announce a new centrally sponsored scheme, as the 4" scheme under the Prime Minister’s 
package, for skilling in collaboration with state governments and Industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year 
period. 1,000 Industrial Training Institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. 
Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for 
emerging needs. 


Skilling Loans 


25. The Model Skill Loan Scheme will be revised to facilitate loans up to = 7.5 lakh with a guarantee from a 
government promoted Fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. 


Education Loans 


26. For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies, I 
am happy to announce a financial support for loans upto हैं 10 lakh for higher education in domestic institutions. 
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E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3 per 
cent of the loan amount. 


Priority 3: Inclusive Human Resource Development and Social Justice 
Saturation approach 


27. Our government is committed to all-round, all-pervasive and all-inclusive development of people, 
particularly, farmers, youth, women and poor. For achieving social justice comprehensively, the saturation approach 
of covering all eligible people through various programmes including those for education and health will be adopted 
to empower them by improving their capabilities. 


28. Implementation of schemes meant for supporting economic activities by craftsmen, artisans, self-help groups, 
scheduled caste, schedule tribe and women entrepreneurs, and street vendors, such as PM Vishwakarma, 
PM SVANidhi, National Livelihood Missions, and Stand-Up India will be stepped up. 


Purvodaya 


29. The states in the Eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We 
will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country covering Bihar, 
Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, 
and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Viksit Bharat. 


30. On the Amritsar Kolkata Industrial Corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This 
corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good 
model for developing our ancient centres of cultural importance into future centres of modern economy. This model 
shall showcase “Vikas bhi Virasat bhi” in our growth trajectory. 


31. We will also support development of road connectivity projects, namely (1) Patna-Purnea Expressway, (2) 
Buxar-Bhagalpur Expressway, (3) Bodhgaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and (4) additional 2-lane bridge 
over river Ganga at Buxar at a total cost of = 26,000 crore. Power projects, including setting up of a new 2400 MW 
power plant at Pirpainti, will be taken up at a cost of हैं 21,400 crore. New airports, medical colleges and sports 
infrastructure in Bihar will be constructed. 


32. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar Government 
for external assistance from multilateral development banks will be expedited. 


Andhra Pradesh Reorganization Act 


33. Our government has made concerted efforts to fulfil the commitments in the Andhra Pradesh Reorganization 
Act. Recognizing the state’s need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral 
development agencies. In the current financial year = 15,000 crore will be arranged, with additional amounts in future 
years. 


34. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram Irrigation Project, 
which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country’s food security as well. 


35. Under the Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such 
as water, power, railways and roads in Kopparthy node on the Vishakhapatnam-Chennai Industrial Corridor and 
Orvakal node on Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor. An additional allocation will be provided this year 
towards capital investment for economic growth. 


36. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasam and North Coastal Andhra, as stated in the Act, will 
also be provided. 


PM Awas Yojana 


37. Three crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country have been 
announced, for which the necessary allocations are being made. 
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Women-led development 


38. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than हैं 3 lakh crore for 
schemes benefitting women and girls. This signals our government’s commitment for enhancing women’s role in 
economic development. 


Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan 


39. For improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri 
Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal-majority villages and 
aspirational districts. This will cover 63,000 villages benefitting 5 crore tribal people. 


Bank branches in North-Eastern Region 


40. More than 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the North East region to expand the 
banking services. 


41. This year, I have made a provision of % 2.66 lakh crore for rural development including rural infrastructure. 
Priority 4: Manufacturing & Services 
Support for promotion of MSMEs 


42. This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labour-intensive 
manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes and technology support for 
MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I am happy to announce 
the following specific measures. 


Credit Guarantee Scheme for MSMEs in the Manufacturing Sector 


43. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third- 
party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of 
such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide, to each applicant, guarantee cover 
up to ~ 100 crore, while the loan amount may be larger. The borrower will have to provide an upfront guarantee fee 
and an annual guarantee fee on the reducing loan balance. 


New assessment model for MSME credit 


44. Public sector banks will build their in-house capability to assess MSMEs for credit, instead of relying on 
external assessment. They will also take a lead in developing or getting developed a new credit assessment model, 
based on the scoring of digital footprints of MSMEs in the economy. This is expected to be a significant improvement 
over the traditional assessment of credit eligibility based only on asset or turnover criteria. That will also cover 
MSMEs without a formal accounting system. 


Credit Support to MSMEs during Stress Period 


45. I am happy to announce a new mechanism for facilitating continuation of bank credit to MSMEs during their 
stress period. While being in the ‘special mention account’ (SMA) stage for reasons beyond their control, MSMEs 
need credit to continue their business and to avoid getting into the NPA stage. Credit availability will be supported 
through a guarantee from a government promoted fund. 


Mudra Loans 


46. The limit of Mudra loans will be enhanced to = 20 lakh from the current = 10 lakh for those entrepreneurs 
who have availed and successfully repaid previous loans under the ‘Tarun’ category. 


Enhanced scope for mandatory onboarding in TReDS 


47. For facilitating MSMEs to unlock their working capital by converting their trade receivables into cash, I 
propose to reduce the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the TReDS platform from हैं 500 
crore to हैं 250 crore. This measure will bring 22 more CPSEs and 7000 more companies onto the platform. Medium 
enterprises will also be included in the scope of the suppliers. 
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SIDBI branches in MSME clusters 


48. SIDBI will open new branches to expand its reach to serve all major MSME clusters within 3 years, and 
provide direct credit to them. With the opening of 24 such branches this year, the service coverage will expand to 168 
out of 242 major clusters. 


MSME Units for Food Irradiation, Quality & Safety Testing 


49. Financial support for setting up of 50 multi-product food irradiation units in the MSME sector will be 
provided. Setting up of 100 food quality and safety testing labs with NABL accreditation will be facilitated. 


E-Commerce Export Hubs 


50. To enable MSMEs and traditional artisans to sell their products in international markets, E-Commerce Export 
Hubs will be set up in public-private-partnership (PPP) mode . These hubs, under a seamless regulatory and logistic 
framework, will facilitate trade and export related services under one roof. 


Measures for promotion of Manufacturing & Services 
Internship in Top Companies 


51. As the 5" scheme under the Prime Minister’s package, our government will launch a comprehensive scheme 
for providing internship opportunities in 500 top companies to | crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 
months to real-life business environment, varied professions and employment opportunities. An internship allowance 
of = 5,000 per month along with a one-time assistance of % 6,000 will be provided. Companies will be expected to 
bear the training cost and 10 per cent of the internship cost from their CSR funds. 


Industrial Parks 


52. Our government will facilitate development of investment-ready “plug and play” industrial parks with 
complete infrastructure in or near 100 cities, in partnership with the states and private sector, by better using town 
planning schemes. 


53. Twelve industrial parks under the National Industrial Corridor Development Programme also will be 
sanctioned. 


Rental Housing 


54, Rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be facilitated in PPP mode 
with VGF support and commitment from anchor industries. 


Shipping industry 


55. Ownership, leasing and flagging reforms will be implemented to improve the share of the Indian shipping 
industry and generate more employment. 


Critical Mineral Mission 


56. We will set up a Critical Mineral Mission for domestic production, recycling of critical minerals, and 
overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, 
extended producer responsibility framework, and a suitable financing mechanism. 


Offshore mining of minerals 


57. Our government will launch the auction of the first tranche of offshore blocks for mining, building on the 
exploration already carried out. 


Digital Public Infrastructure Applications 


58. Turning to the services sector, I propose development of DPI applications at population scale for productivity 
gains, business opportunities, and innovation by the private sector. These are planned in the areas of credit, 
e-commerce, education, health, law and justice, logistics, MSME, services delivery, and urban governance. 
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Integrated Technology Platform for IBC eco-system 


59. An Integrated Technology Platform will be set up for improving the outcomes under the Insolvency and 
Bankruptcy Code (IBC) for achieving consistency, transparency, timely processing and better oversight for all 
stakeholders. 


Voluntary closure of LLPs 


60. The services of the Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (C-PACE) will be extended for 
voluntary closure of LLPs to reduce the closure time. 


National Company Law Tribunals 


61. The IBC has resolved more than 1,000 companies, resulting in direct recovery of over हैं 3.3 lakh crore to 
creditors. In addition, 28,000 cases involving over हैं 10 lakh crore have been disposed of, even prior to admission. 


62. Appropriate changes to the IBC, reforms and strengthening of the tribunal and appellate tribunals will be 
initiated to speed up insolvency resolution. Additional tribunals will be established. Out of those, some will be 
notified to decide cases exclusively under the Companies Act. 


Debt Recovery 


63. Steps for reforming and strengthening debt recovery tribunals will be taken. Additional tribunals will be 
established to speed up recovery. 


Priority 5: Urban Development 
Cities as Growth Hubs 


64. Working with states, our government will facilitate development of ‘Cities as Growth Hubs’. This will be 
achieved through economic and transit planning, and orderly development of peri-urban areas utilising town planning 
schemes. 


Creative redevelopment of cities 


65. For creative brownfield redevelopment of existing cities with a transformative impact, our government will 
formulate a framework for enabling policies, market-based mechanisms and regulation. 


Transit Oriented Development 


66. Transit Oriented Development plans for 14 large cities with a population above 30 lakh will be formulated, 


along with an implementation and financing strategy. 
Urban Housing 


67. Under the PM Awas Yojana Urban 2.0, housing needs of | crore urban poor and middle-class families will 
be addressed with an investment of = 10 lakh crore. This will include the central assistance of = 2.2 lakh crore 


in the next 5 years. A provision of interest subsidy to facilitate loans at affordable rates is also envisaged. 


68. In addition, enabling policies and regulations for efficient and transparent rental housing markets with 


enhanced availability will also be put in place. 
Water Supply and Sanitation 


69. In partnership with the State Governments and Multilateral Development Banks we will promote water 
supply, sewage treatment and solid waste management projects and services for 100 large cities through bankable 


projects. These projects will also envisage use of treated water for irrigation and filling up of tanks in nearby areas. 
Street Markets 


70. Building on the success of PM SVANidhi Scheme in transforming the lives of street vendors, our 
Government envisions a scheme to support each year, over the next five years, the development of 100 weekly ‘haats’ 


or street food hubs in select cities. 
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Stamp Duty 


71. We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rates for all, and also 
consider further lowering duties for properties purchased by women. This reform will be made an essential component 


of urban development schemes. 
Priority 6: Energy Security 
Energy Transition 


72. In the interim budget, I had announced our strategy to sustain high and more resource-efficient economic 
growth, along with energy security in terms of availability, accessibility and affordability. We will bring out a policy 
document on appropriate energy transition pathways that balances the imperatives of employment, growth and 
environmental sustainability. 


PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 


73. In line with the announcement in the interim budget, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to 
install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month. The 
scheme has generated remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications, and we 
will further encourage it. 


Pumped Storage Policy 


74. A policy for promoting pumped storage projects will be brought out for electricity storage and facilitating 
smooth integration of the growing share of renewable energy with its variable & intermittent nature in the overall 
energy mix. 


Research and development of small and modular nuclear reactors 


75. Nuclear energy is expected to form a very significant part of the energy mix for Viksit Bharat. Towards that 
pursuit, our government will partner with the private sector for (1) setting up Bharat Small Reactors, (2) research & 
development of Bharat Small Modular Reactor, and (3) research & development of newer technologies for nuclear 
energy. The R&D funding announced in the interim budget will be made available for this sector. 


Advanced Ultra Super Critical Thermal Power Plants 


76. The development of indigenous technology for Advanced Ultra Super Critical (AUSC) thermal power plants 
with much higher efficiency has been completed. A joint venture between NTPC and BHEL will set up a full scale 
800 MW commercial plant using AUSC technology. The government will provide the required fiscal support. Moving 
forward, development of indigenous capacity for the production of high-grade steel and other advanced metallurgy 
materials for these plants will result in strong spin-off benefits for the economy. 


Roadmap for ‘hard to abate’ industries 


77. A roadmap for moving the ‘hard to abate’ industries from ‘energy efficiency’ targets to ‘emission targets’ 
will be formulated. Appropriate regulations for transition of these industries from the current ‘Perform, Achieve and 
Trade’ mode to ‘Indian Carbon Market’ mode will be put in place. 


Support to traditional micro and small industries 


78. An investment-grade energy audit of traditional micro and small industries in 60 clusters, including brass and 
ceramic, will be facilitated. Financial support will be provided for shifting them to cleaner forms of energy and 
implementation of energy efficiency measures. The scheme will be replicated in another 100 clusters in the next 
phase. 


Priority 7: Infrastructure 
Infrastructure investment by Central Government 


79. Significant investment the Central Government has made over the years in building and improving infrastructure 
has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavour to maintain strong fiscal support for infrastructure 
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over the next 5 years, in conjunction with imperatives of other priorities and fiscal consolidation. This year, I have provided 
% 11,11,111 crore for capital expenditure. This would be 3.4 per cent of our GDP. 


Infrastructure investment by state governments 


80. We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure, subject to their development 
priorities. A provision of रैं 1.5 lakh crore for long-term interest free loans has been made this year also to support the 
states in their resource allocation. 


Private investment in infrastructure 


81. Investment in infrastructure by private sector will be promoted through viability gap funding and enabling 
policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. 


Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) 


82. Phase IV of PMGSY will be launched to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations which 
have become eligible in view of their population increase. 


Irrigation and Flood Mitigation 


83. Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood 
control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit 
Programme and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of हैं 11,500 crore such as 
the Kosi-Mechi intra-state link and 20 other ongoing and new schemes including barrages, river pollution abatement 
and irrigation projects. In addition, survey and investigation of Kosi related flood mitigation and irrigation projects 
will be undertaken. 


84. Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries, originating outside 
India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. 


85. Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance 
to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. 


86. Uttarakhand too suffered losses due to cloud bursts and massive landslides. We will provide assistance to the 
state. 
87. Recently Sikkim witnessed devastating flash floods and landslides that wreaked havoc across the state. Our 


Government will provide assistance to the state. 
Tourism 
88. Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India as a global tourist 


destination will also create jobs, stimulate investments and unlock economic opportunities for other sectors. In 
addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. 


89. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual 
significance. Comprehensive development of Vishnupad Temple Corridor and Mahabodhi Temple Corridor will be 
supported, modelled on the successful Kashi Vishwanath Temple Corridor, to transform them into world class pilgrim 
and tourist destinations. 


90. Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara 
Munisuvrata temple in the Jain Temple complex is ancient. The Saptharishi or the 7 hotsprings form a warm water 
Brahmakund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. 


91. Our government will support the development of Nalanda as a tourist centre besides reviving Nalanda 
University to its glorious stature. 


92. Odisha’s scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes and 
pristine beaches make it an ultimate tourism destination. Our government will provide assistance for their 
development. 
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Priority 8: Innovation, Research & Development 


93. We will operationalize the Anusandhan National Research Fund for basic research and prototype 
development. Further, we will set up a mechanism for spurring private sector-driven research and innovation at 
commercial scale with a financing pool of = 1 lakh crore in line with the announcement in the interim budget. 


Space Economy 


94. With our continued emphasis on expanding the space economy by 5 times in the next 10 years, a venture 
capital fund of = 1,000 crore will be set up. 


Priority 9: Next Generation Reforms 
Economic Policy Framework 


95. We will formulate an Economic Policy Framework to delineate the overarching approach to economic 
development and set the scope of the next generation of reforms for facilitating employment opportunities and 
sustaining high growth. 


96. Our government will initiate and incentivize reforms for (1) improving productivity of factors of production, 
and (2) facilitating markets and sectors to become more efficient. These reforms will cover all factors of production, 
namely land, labour, capital and entrepreneurship, and technology as an enabler of improving total factor productivity 
and bridging inequality. 


97. Effective implementation of several of these reforms requires collaboration between the Centre and the states 
and building consensus, as development of the country lies in development of the states. For promoting competitive 
federalism and incentivizing states for faster implementation of reforms, I propose to earmark a significant part of the 
50-year interest-free loan. Working with the states, we will initiate the following reforms. 


Land-related reforms by state governments 


98. Land-related reforms and actions, both in rural and urban areas, will cover (1) land administration, planning 
and management, and (2) urban planning, usage and building bylaws. These will be incentivized for completion 
within the next 3 years through appropriate fiscal support. 


Rural Land related actions 


99, Rural land related actions will include (1) assignment of Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) 
or Bhu-Aadhaar for all lands, (2) digitization of cadastral maps, (3) survey of map sub-divisions as per current 
ownership, (4) establishment of land registry, and (5) linking to the farmers registry. These actions will also facilitate 
credit flow and other agricultural services. 


Urban Land related actions 


100. Land records in urban areas will be digitized with GIS mapping. An IT based system for property record 
administration, updating, and tax administration will be established. These will also facilitate improving the financial 
position of urban local bodies. 


Labour related reforms 
Services to Labour 


101. Our government will facilitate the provision of a wide array of services to labour, including those for 
employment and skilling. A comprehensive integration of e-shram portal with other portals will facilitate such one- 
stop solution. Open architecture databases for the rapidly changing labour market, skill requirements and available job 
roles, and a mechanism to connect job-aspirants with potential employers and skill providers will be covered in these 


services. 
Shram Suvidha & Samadhan Portal 


102. Shram Suvidha and Samadhan portals will be revamped to enhance ease of compliance for industry and 
trade. 
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Capital and entrepreneurship related reforms 
Financial sector vision and strategy 


103. For meeting financing needs of the economy, our government will bring out a financial sector vision and 
strategy document to prepare the sector in terms of size, capacity and skills. This will set the agenda for the next 5 
years and guide the work of the government, regulators, financial institutions and market participants. 


Taxonomy for climate finance 


104. We will develop a taxonomy for climate finance for enhancing the availability of capital for climate 
adaptation and mitigation. This will support achievement of the country’s climate commitments and green transition. 


Variable Capital Company structure 


105. We will seek the required legislative approval for providing an efficient and flexible mode for financing 
leasing of aircrafts and ships, and pooled funds of private equity through a ‘variable company structure’. 


Foreign Direct Investment and Overseas Investment 


106. The rules and regulations for Foreign Direct Investment and Overseas Investments will be simplified to (1) 
facilitate foreign direct investments, (2) nudge prioritization, and (3) promote opportunities for using Indian Rupee as 
a currency for overseas investments. 


NPS Vatsalya 


107. NPS-Vatsalya, a plan for contribution by parents and guardians for minors will be started. On attaining the 
age of majority, the plan can be converted seamlessly into a normal NPS account. 


Use of Technology 


108. We have successfully used technology for improving productivity and bridging inequality in our economy 
during the past 10 years. Public investment in digital infrastructure and innovations by the private sector have helped 
in improving access of all citizens, particularly the common people, to market resources, education, health and 
services. We will step up adoption of technology towards digitalization of the economy. 


Ease of Doing Business 


109. For enhancing ‘Ease of Doing Business’, we are already working on the Jan Vishwas Bill 2.0. Further, states 
will be incentivized for implementation of their Business Reforms Action Plans and digitalization. 


Data and Statistics 


110. For improving data governance, collection, processing and management of data and statistics, different 
sectoral data bases, including those established under the Digital India mission, will be utilized with active use of 
technology tools. 


New Pension Scheme (NPS) 


111. The Committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I am happy that the Staff Side 
of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees have taken a 
constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal 
prudence to protect the common citizens. 


Budget Estimates 2024-25 


112. For the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 
% 32.07 lakh crore and % 48.21 lakh crore respectively. The net tax receipts are estimated at हैं 25.83 lakh crore. The 
fiscal deficit is estimated at 4.9 per cent of GDP. 


113. The gross and net market borrowings through dated securities during 2024-25 are estimated at हैं 14.01 lakh 
crore and हैं 11.63 lakh crore respectively. Both will be less than that in 2023-24. 


114. The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well, and we aim to 
reach a deficit below 4.5 per cent next year. The Government is committed to staying the course. From 2026-27 
onwards, our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that the Central Government debt will be on a 
declining path as percentage of GDP. 


I will, now, move to Part B. 
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PART 8 


Indirect Taxes 


115. I start with GST. It has decreased tax incidence on the common man; reduced compliance burden and 
logistics cost for trade and industry; and enhanced revenues of the central and state governments. It is a success of vast 
proportions. To multiply the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalise the tax structure and 
endeavour to expand it to the remaining sectors. 


116. My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, 
promote export competitiveness, and simplify taxation, while keeping the interest of the general public and consumers 
surmount. 


117. In Budget 2022-23, we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive 
review of the rate structure over the next six months to rationalise and simplify it for ease of trade, removal of duty 
inversion and reduction of disputes. 


118. I shall now take up sector specific customs duty proposals. 
Medicines and Medical Equipment 
119. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt three more medicines from customs duties. 


120. I also propose changes in the BCD on x-ray tubes & flat panel detectors for use in medical x-ray machines 
under the Phased Manufacturing Programme, so as to synchronise them with domestic capacity addition. 


Mobile Phone and Related Parts 


121. With a three-fold increase in domestic production and almost 100-fold jump in exports of mobile phones over 
the last six years, the Indian mobile phone industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce 
the BCD on mobile phone, mobile PCBA and mobile charger to 15 per cent. 


Critical Minerals 


122. Minerals such as lithium, copper, cobalt and rare earth elements are critical for sectors like nuclear energy, 
renewable energy, space, defence, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to fully exempt customs 
duties on 25 critical minerals and reduce BCD on two of them. This will provide a major fillip to the processing and 


refining of such minerals and help secure their availability for these strategic and important sectors. 
Solar Energy 


123. Energy transition is critical in the fight against climate change. To support energy transition, I propose to 
expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country. Further, 
in view of sufficient domestic manufacturing capacity of solar glass and tinned copper interconnect, I propose not to 


extend the exemption of customs duties provided to them. 
Marine products 


124. India’s seafood exports in the last financial year touched an all-time high of more than = 60,000 crore. Frozen 
shrimp accounted for about two-thirds of these exports. To enhance their competitiveness, I propose to reduce BCD 
on certain broodstock, polychaete worms, shrimp and fish feed to 5 per cent. I also propose to exempt customs duty on 


various inputs for manufacture of shrimp and fish feed. 
Leather and Textile 


125. Similarly, to enhance the competitiveness of exports in the leather and textile sectors, I propose to reduce 
BCD on real down filling material from duck or goose. I am also making additions to the list of exempted goods for 


manufacture of leather and textile garments, footwear and other leather articles for export. 
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126. To rectify inversion in duty, I propose to reduce BCD, subject to conditions, on methylene diphenyl 
diisocyanate (MDI) for manufacture of spandex yarn from 7.5 to 5 per cent. 


127. Furthermore, the export duty structure on raw hides, skins and leather is proposed to be simplified and 
rationalized. 


Precious Metals 


128. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewellery in the country, I propose to reduce 
customs duties on gold and silver to 6 per cent and that on platinum to 6.4 per cent. 


Other Metals 


129. Steel and copper are important raw materials. To reduce their cost of production, I propose to remove the 
BCD on ferro nickel and blister copper. I am also continuing with nil BCD on ferrous scrap and nickel cathode and 
concessional BCD of 2.5 per cent on copper scrap. 


Electronics 


130. To increase value addition in the domestic electronics industry, I propose to remove the BCD, subject to 
conditions, on oxygen free copper for manufacture of resistors. I also propose to exempt certain parts for manufacture 
of connectors. 


Chemicals and Petrochemicals 


131. To support existing and new capacities in the pipeline, I propose to increase the BCD on ammonium nitrate 
from 7.5 to 10 per cent. 


Plastics 


132. PVC flex banners are non-biodegradable and hazardous for environment and health. To curb their imports, I 
propose to raise the BCD on them from 10 to 25 per cent. 


Telecommunication Equipment 


133. To incentivise domestic manufacturing, I propose to increase the BCD from 10 to 15 per cent on PCBA of 
specified telecom equipment. 


Trade facilitation 


134. To promote domestic aviation and boat & ship MRO, I propose to extend the period for export of goods 
imported for repairs from six months to one year. In the same vein, I propose to extend the time-limit for re-import of 
goods for repairs under warranty from three to five years. 


Direct Taxes 


135. We will continue our efforts to simplify taxes, improve tax payer services, provide tax certainty and reduce 
litigation while enhancing revenues for funding the development and welfare schemes of the government. 


136. It has been our endeavour to simplify taxation. We have taken a number of measures in the last few years 
including introduction of simplified tax regimes without exemptions and deductions for corporate tax and personal 
income tax. This has been appreciated by tax payers. 58 per cent of corporate tax came from the simplified tax regime 
in financial year 2022-23. Similarly, as per data available till now for the last fiscal, more than two-thirds have availed 
the new personal income tax regime. 


Comprehensive Review of the Income-tax Act, 1961 


137. I am now announcing a comprehensive review of the Income-tax Act, 1961. The purpose is to make the Act 
concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to 
the tax payers. It will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in six 
months. 


138. A beginning is being made in the Finance Bill by simplifying the tax regime for charities, TDS rate structure, 
provisions for reassessment and search provisions and capital gains taxation. 
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Simplification for Charities and of TDS 


139. The two tax exemption regimes for charities are proposed to be merged into one. The 5 per cent TDS rate on 
many payments is being merged into the 2 per cent TDS rate and the 20 per cent TDS rate on repurchase of units by 
mutual funds or UTI is being withdrawn. TDS rate on e-commerce operators is proposed to be reduced from one to 
0.1 per cent. Moreover, credit of TCS is proposed to be given in the TDS to be deducted on salary. Further, I propose 
to decriminalize delay for payment of TDS up to the due date of filing statement for the same. I also plan to provide a 
standard operating procedure for TDS defaults and simplify and rationalise the compounding guidelines for such 
defaults. 


Simplification of Reassessment 


140. I propose to thoroughly simplify the provisions for reopening and reassessment. An assessment hereinafter 
can be reopened beyond three years from the end of the assessment year only if the escaped income is 
% 50 lakh or more, up to a maximum period of five years from the end of the assessment year. Even in search cases, a 
time limit of six years before the year of search, as against the existing time limit of ten years, is proposed. This will 
reduce tax-uncertainty and disputes. 


Simplification and Rationalisation of Capital Gains 
141. Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. 


142. Short term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20 per cent, while that on all 
other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. 


143. Long term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5 per 
cent. For the benefit of the lower and middle-income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital 
gains on certain financial assets to = 1.25 lakh per year. 


144, Listed financial assets held for more than a year will be classified as long term, while unlisted financial assets 
and all non-financial assets will have to be held for at least two years to be classified as long-term. 


145. Unlisted bonds and debentures, debt mutual funds and market linked debentures, irrespective of holding 
period, however, will attract tax on capital gains at applicable rates. 


Tax Payer Services 


146. All the major tax payer services under GST and most services under Customs and Income Tax have been 
digitalised. All remaining services of Customs and Income Tax including rectification and order giving effect to 
appellate orders shall be digitalized and made paper-less over the next two years. 


Litigation and Appeals 


147. While our concerted efforts to reduce pendency of appeals at various appellate fora are beginning to show 
good results, it will continue to engage our highest attention. 


148. To dispose of the backlog of first appeals, I plan to deploy more officers to hear and decide such appeals, 
especially those with large tax effect. 


149. For resolution of certain income tax disputes pending in appeal, I am also proposing Vivad Se Vishwas 
Scheme, 2024. 


150. Further, I propose to increase monetary limits for filing appeals related to direct taxes, excise and service tax 
in the Tax Tribunals, High Courts and Supreme Court to हें 60 lakh, = 2 crore and हें crore respectively. 


151. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, we will expand the scope of 
safe harbour rules and make them more attractive. We will also streamline the transfer pricing assessment procedure. 


Employment and Investment 
152. Ihave a few proposals to promote investment and foster employment. 


153. First of all, to bolster the Indian start-up eco-system, boost the entrepreneurial spirit and support innovation, I 
propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. 
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154. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment 
generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in 
the country. 


155. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number 
of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbour rates for 
foreign mining companies selling raw diamonds in the country. 


156. Fourth, to attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on 
foreign companies from 40 to 35 per cent. 


Deepening the tax base 


157. I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, Security Transactions Tax on futures and 
options of securities is proposed to be increased to 0.02 per cent and 0.1 per cent respectively. Second, for reasons of 
equity, I propose to tax income received on buy back of shares in the hands of the recipient. 


Others 


158. To improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be 
increased from 10 to 14 per cent of the employee’s salary. Similarly, deduction of this expenditure up to 14 per cent of 
salary from the income of employees in private sector, public sector banks and undertakings, opting for the new tax 
regime, is proposed to be provided. 


159. Indian professionals working in multinationals get ESOPs and invest in social security schemes and other 
movable assets abroad. Non-reporting of such small foreign assets has penal consequences under the Black Money 
Act. Such non-reporting of movable assets up to = 20 lakh is proposed to be de-penalised. 


160. Other major proposals in the Finance Bill relate to: 


e Withdrawal of equalization levy of 2 per cent; 
e Expansion of tax benefits to certain funds and entities in IFSCs; and 
० immunity from penalty and prosecution to benamidar on full and true disclosure so as to improve 


conviction under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988. 
Personal Income Tax 


161. Coming to Personal Income Tax Rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax 
regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from %50,000/- to 
%75,000/-. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from % 15,000/- to 
रे 25,000/-. This will provide relief to about four crore salaried individuals and pensioners. 


162. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised, as follows: 


0-3 lakh rupees Nil 

3-7 lakh rupees 5 per cent 
7-10 lakh rupees 10 per cent 
10-12 lakh rupees 15 per cent 
12-15 lakh rupees 20 per cent 
Above 15 lakh rupees 30 per cent 


As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to = 17,500/- in income tax. 
163. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. 


164. As a result of these proposals, revenue of about < 37,000 crore — % 29,000 crore in direct taxes and = 8,000 
crore in indirect taxes — will be forgone while revenue of about = 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. 
Thus, the total revenue forgone is about हें 7,000 crore annually. 


165. Mr. Speaker Sir, with this, I commend the budget to this august House. 
Jai Hind. 
ASHISH VACHHANTL Addl. Secy. (Budget) 
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Annexure to Part — A 


Prime Minister’s Package for Employment and Skilling 
Coverage and Estimated Central Outlay 


Enrolment Expenditure Beneficiaries Central Outlay 
Duration Duration 
Years (lakhs) (Crore) 
Employment Linked Incentive 

Scheme A (first timers) 3 210 23,000 

Scheme B - | 30 52,000 

(bulk hiring of first timers in 

manufacturing) 

Scheme C (job creation) 2 ee 50 32,000 
Internship Programme (Phase-1) 2 3 30 19,000 
Internship Programme (Phase-2) 3% 4* 70 44,000 
Upgradation of ITIs N/A 5 20 30,000 

Total 410 2,00,000 


*Starting from third year 


Outline of Schemes 


1. Employment Linked Incentive Scheme A: First Timers (Para 20) 
e One month’s wage as subsidy (maximum हैं 15,000) 


e Applicable to all sectors 


e First timers have a learning curve before they become fully productive; subsidy is to assist employees and 


employers in hiring of first timers. 


e Applicable to all persons newly entering the workforce (EPFO) with wage/salary less than %1 lakh per 


month. 


e Subsidy will be paid to the employee in three instalments 


e Employee must undergo compulsory online Financial Literacy course before claiming the second instalment. 


e Subsidy to be refunded by employer if the employment to the first timer ends within 12 months of 


recruitment. 


e Expected to cover approximately one crore persons per annum. 


e Scheme will be for 2 years 


Employment linked Incentive Scheme B: Job creation in manufacturing (Para 21) 


e Applicable for substantial hiring of first time employees in the manufacturing sector 


e All employers which are corporate entities and those non-corporate entities with a three year track record of 
EPFO contribution will be eligible. 


e Employer must hire at least the following number of previously non-EPFO enrolled workers: 


. 50 or 


. 25% of the baseline (previous year’s number of EPFO employees) 


[whichever is lower] 


e Incentive will be paid for four years partly to the employee and partly to the employer as follows: 


Year Incentive (as 


% of wage / salary, shared equally 


between employer & employee) 


1 24 
2 24 
3 16 
4 
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Employer must maintain threshold level of enhanced employment throughout, failing which subsidy benefit 
will stop. 

Employee must be directly working in the entity paying salary/wage (i.e. in-sourced employee). 

Employees with a wage/ salary of up to 1 lakh per month will be eligible, subject to contribution to EPFO. 
For those with wages/salary greater than $25,000/month, incentive will be calculated at ¥25,000/month. 
Subsidy to be refunded by employer if the employment to first timer ends within 12 months of recruitment. 
This subsidy will be in addition to benefit under Part-A 


Scheme will be for 2 years 


Employment Linked Incentive Scheme C: Support to employers (Para 22) 


Applicable to an employer who: 

7 Increases employment above the baseline (previous year’s number of EPFO employees) by at least two 
employees (for those with less than 50 employees) or 5 employees (for those with 50 or more 
employees) and sustains the higher level, and 

7 For employees whose salary does not exceed %1,00,000/month 

7 New employees under this Part need not be new entrants to EPFO 

For two years Government will reimburse EPFO employer contribution [up to] %3,000/month to the 

Employer for the additional Employees hired in the previous year. 

If the employer creates more than 1000 jobs: 

7 Reimbursement will be done quarterly for the previous quarter 

: Subsidy will continue for the 37 and 40 year on the same scale as Employer benefit in Part-B 

Not applicable for those Employees covered under Part-B. 

This subsidy will be in addition to benefit under Part-A. 


Scheme will be for 2 years 


4. Skilling Programme and Upgradation of Industrial Training Institutes 
(Para 24) 


1000 Industrial Training Institutes (ITIs) to be upgraded in hub and spoke arrangements in five years 
New Centrally Sponsored Scheme in collaboration with states and industry 
Focus on outcome and quality of skilling 
Course content and design aligned to needs of industry 
Total outlay of % 60,000 crore over five years 
o Government of India—% 30,000 crore 
o State Governments—% 20,000 crore 
o Industry—® 10,000 crore (including CSR funding) 
200 hubs and 800 spoke ITIs —all with industry collaboration 
o Re-design and review of existing courses 
o New courses 
o 110 2 year courses in all 1000 ITIs 
o Short term specialised courses in Hub ITIs 
Capacity augmentation of 5 national institutes for training of trainers 


20 lakh students expected to benefit 


5. Internship in Top Companies (Para 51) 


One crore youth to be skilled by India’s top companies in five years. 
Twelve months Prime Minister’s Internship with monthly allowance of %5,000 
Applicable to those who are not employed and not engaged in full time education. 


Youth aged between 21 and 24 will be eligible to apply. 


66 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEc. 1] 


e Cost sharing (per annum): 
: Government — %54,000 towards monthly allowance (plus %6,000 grant for incidentals) 
- Company — Rs 6,000 from CSR funds towards monthly allowance 
7 Training cost to be borne by the Company from CSR funds. 
. Administrative costs to be borne by respective parties (for the Company, reasonable administrative 
expenses can be counted as CSR expenditure) 
e Participation of companies is voluntary 
e Applications through an online portal 
e Company to select from a short list; short listing based on objective criteria with emphasis on those with 
lower employability 
e Ineligible candidates (indicative list) 
= Candidate has IIT, IM, IISER, CA, CMA etc as qualification 
= Any member of the family is assessed to Income Tax 
= Any member of the family is a government employee, etc. 
e Company is expected to provide the person an actual working experience on a skill in which the company is 
directly involved. 
e = At least half the time should be in actual working experience/job environment, not in classroom. 
e Incase the Company cannot directly do so, it must tie-up with: 
= Companies in its forward and backward supply chain (e.g. suppliers or customers) or 
= Other Companies/Institutions in its Group or otherwise 
e Will be co-ordinated with State Government initiatives wherever applicable. 


e Phase 1 of the scheme will be for 2 years followed by Phase 2 for 3 years 


Note: Details of the schemes are subject to modification during the process of appraisal and approval. 


[भाग L—ave 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 67 


Annexure to Part 8 


Amendments relating to Indirect Taxes 


A. LEGISLATIVE CHANGES IN CUSTOMS LAWS 


A.l Amendments in the Customs Act, 1962 


(i) Section 28 DA is being amended to enable the acceptance of different types of proof of origin 
provided in trade agreements in order to align the said section with new trade agreements which 
provide for self-certification. 


(ii) A proviso to sub-section (1) of Section 65 is being inserted to empower the Central Government to 
specify certain manufacturing and other operations in relation to a class of goods that shall not be 
permitted in a warehouse. 


(ili) | The expression “a class of importers or exporters” is being substituted with “a class of importers or 
exporters or any other persons” in Section 143AA of the Customs Act for purposes of facilitating 
trade. Consequential changes are being carried out in clause (m) of subsection (2) of Section 157 
of the Customs Act. 


These changes shall come into effect from date of assent to the Finance (No.2) Bill 
A.2 Amendments in the Customs Tariff Act, 1975 
(6). Section 6 is being omitted on account of winding up of the Tariff Commission. 
(ii) The First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 is being amended to,- 
a) increase the rates on certain tariff items with effect from 24.07.2024. 


b) create new tariff lines in respect of defence products, technical textiles, sustainable 
blended aviation fuel, products used in Indian semiconductor machines, e-bicycles, 
natural menthol, printer cartridge etc. This is to align the tariff lines with WCO 
classification and better identification of goods. These changes shall come into effect 
from 01.10.2024. 


A.3. Amendment of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on 
Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 


The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles 
and for Determination of Injury) Rules, 1995 have been amended to insert a provision for New Shipper 
Review. This will be effective from 24.07.2024. 


B. LEGISLATIVE CHANGES IN GST LAWS 


[Save as otherwise provided, these changes will be brought into effect from a date to be notified in coordination with 
States, as per recommendations of the GST council] 


AMENDMENT FOR TRADE FACILITATION 
B.1 Amendment to keep Extra Neutral Alcohol outside the purview of central tax: 


Section 9 is being amended to take Extra Neutral Alcohol used in manufacture of alcoholic liquor for human 
consumption out of the purview of central tax. Similar amendments are also proposed in IGST Act and UTGST Act. 


B.2 Amendment to regularize non-levy and short-levy of central tax due to general practice 


Section 11A is being inserted to empower the government to regularize non-levy or short levy of central tax due to 
any general practice prevalent in trade. Similar power is being proposed in IGST Act, UTGST Act and GST 
(Compensation to States) Act. 


B.3 Amendment to relax the time limits to avail input tax credit 


New sub-sections (5) and (6) are being inserted in section 16 of CGST Act to relax the time limit to avail input tax 
credit as per section 16(4) of the CGST Act with effect from 01.07.2017, as follows: 
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a) In respect of initial years of implementation of GST, i.e., financial years 2017-18, 2018-19, 2019-20 
and 2020-21: 


In respect of an invoice or debit note for the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the 
registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed upto 
the 30th day of November, 2021 


b) with respect to cases where returns have been filed after revocation: 


The time limit to avail input tax credit in respect of an invoice or debit note, in cases where returns for the 
period from the date of cancellation of registration/ effective date of cancellation of registration till the date 
of revocation of cancellation of the registration, will be extended till the date of filing the said GSTR-3B 
return, subject to certain conditions, if the said return is filed by the registered person within thirty days of 
the order of revocation of cancellation of registration. 


B.4 Insertion of new section to provide a common time limit for issuance of demand notices and orders 


Section 74A is being inserted in the CGST Act to provide a common time limit for issuance of demand notices and 
orders in respect of demands for FY 2024-25 onwards, for cases involving charges of fraud, suppression of facts or 
wilful misstatement and the cases not involving the charges of fraud, suppression of facts or wilful misstatement etc. 
Also, the time limit for the taxpayers to avail the benefit of reduced penalty, by paying the tax demanded along with 
interest, is being increased from 30 days to 60 days. 


8.5 Amendment to reduce the maximum amount of pre-deposit for filing appeals 


Sections 107 and 112 of CGST Act are being amended to reduce the maximum amount of pre-deposit for filing 
appeal with the Appellate Authority from Rs. 25 crore of central tax to Rs. 20 crore of central tax and to reduce the 
amount of pre-deposit for filing appeal with the Appellate Tribunal from 20% with a maximum amount of Rs. 50 
crore of central tax to 10 % with a maximum of Rs. 20 crore of central tax. Besides, the time limit for filing appeals 
before the Appellate Tribunal is being modified w.e.f. Ist August, 2024 to avoid the appeals from getting time 
barred, on account of Appellate Tribunal not coming into operation. 


B.6 Amendment to provide conditional waiver of interest or penalty or both relating to demands raised 
under section 73, for certain tax periods 


Section 128A is being inserted in the CGST Act to provide for a conditional waiver of interest and penalty in respect 
of demands pertaining to financial years 2017-18, 2018-19 and 2019-20, in cases where demand notices have been 
issued under section 73 and full tax liability is paid by the taxpayer before a date to be notified. 


B.7 Amendment to enable availment of the transitional credit of eligible CENVAT credit by Input 
Services Distributor in respect of invoices received prior to the appointed date 


Section 140(7) of CGST Act is being amended with effect from 01.07.2017, to enable availment of transitional credit 
in respect of input services received by an Input Services Distributor prior to the appointed day, where invoices were 
also received prior to the appointed day. 


B.8 Amendment to empower Government to notify Appellate Tribunal to handle anti-profiteering cases 
and to provide for a sunset clause for accepting anti-profiteering cases 


Section 171 of CGST Act is being amended to enable the Government to notify the GST Appellate Tribunal to 
handle anti-profiteering cases and to empower the Government to notify a date after which the Authority for anti- 
profiteering shall not accept applications for examination. 


8.9 Amendment to clarify various activities in insurance sector as neither a supply of goods nor a supply 
of services 


Paragraphs 8 and 9 are being inserted in Schedule III of CGST Act to provide that the activity of apportionment of 
co-insurance premiums by the lead insurer to the co-insurers in the co-insurance agreement and the services by 
insurers to reinsurers in respect of ceding/re-insurance commission will, subject to certain conditions, be treated 
neither as a supply of goods nor as a supply of services. 
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OTHER LAW AMENDMENTS IN CGST ACT 
B10. Amendment to clarify time of supply of services in reverse charge supplies. 


Amendment is proposed in Section 13 of CGST Act to provide for time of supply of services where the invoice is 
required to be issued by the recipient of services in cases of reverse charge supplies. 


B11. Amendment to restrict blockage of input tax credit for tax paid under section 74 to demands upto 
Financial Year 2023-24 


Clause (i) of Section 17 of CGST Act is being amended to restrict blockage of input tax credit for tax paid under 
Section 74 for demands pertaining up to FY 2023-24. 


B12. Amendment to provide for conditions and restrictions for revocation of cancellation of registration 


Section 30 of the CGST Act is being amended to enable the government to prescribe conditions and restrictions for 
revocation of cancellation of registration. 


B13. Amendment to prescribe the time period for issuance of invoice by recipient in Reverse Charge 
Mechanism supplies 


Clause (f) of section 31 of CGST Act is being amended to provide for an enabling provision to prescribe the time 
period within which the invoice has to be issued by the recipient under reverse charge mechanism and to clarify that 
a person registered solely for purpose of deducting TDS under section 51 of CGST Act shall be treated as a person 
not registered for the purpose of clause (f) of section 31(3) of the said Act. 


B14. Amendment to make filing of monthly returns by TDS deductors mandatory. 


Section 39 is being amended to mandate filing of returns by TDS deductors for every month, even if no deductions 
are made during the said month, and also to provide for an enabling clause for prescribing the time limit for filing 
such returns. 


B15. Amendment to prohibit refund in zero rated supply of goods where such goods are subjected to 
export duty. 


Section 54 of CGST Act and section 16 of IGST Act are being amended to prohibit refund of unutilized input tax 
credit or integrated tax on zero-rated supply of goods, which are subjected to export duty. 


B16. Amendment for allowing appearance by authorised representative on behalf of a summoned person 


Sub-section 1A is being inserted in section 70 of the CGST Act to enable appearance by an authorized representative on 
behalf of a summoned person. 


B17. Amendment to empower the government to notify cases which shall be heard only by the principal Bench 
of GST Appellate Tribunal 


Section 109 of CGST Act is being amended to empower the government to specify cases to be heard only by the 
Principal Bench of the Appellate Tribunal. 


B18. Amendment to restrict applicability of penal provisions under Section 122(1B) to Electronic Commerce 
Operators who deduct TCS 


Section 122(1B) of CGST Act is being amended w.e.f. 01.10.2023 to restrict the applicability of penal provisions 
under this section to only those Electronic Commerce Operators who are required to collect tax at source under 
section 52. 


B19. Consequential amendments due to insertion of new section 74A in the CGST Act 


Sections 73 and 74 of CGST Act are being amended to limit the applicability of these sections to demands up to FY 
2023-24, since from FY 2024-25 onwards demands are to be ascertained as per provisions of newly inserted section 
74A. Also, Section 75 of CGST Act is being amended to allow for redetermination of penalties if the charges of 
fraud, suppression, or wilful misstatement are not established. Further, references to section 74A or the concerned 
sub-sections of section 74A are being inserted in section 10, section 21, section 35, section 49, section 50, section 51, 
section 62, section 63, section 64, section 65, section 66, section 104 and section 127. 
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C. OTHER PROVISIONS IN THE FINANCE (No. 2)BILL 


C.1 Amendment of Customs duty notification dated 10.5.2023 


Notification No. 37/2023- Customs dated 10.5.23 is being validated for the period from 1* April, 2023 up to and 
inclusive of 10" May,2023 to provide exemption from basic customs duty and AIDC on imports of crude soyabean 
oil and crude sunflower seed oil subject to availability of unutilized quota in TRQ authorization for FY 2022-23 
allotted by DGFT and Bill of lading issued on or before 317 March,2023. The changes will come into effect from 
date of assent to the Finance (No.2) Bill 2024 


C.2 Amendment of Central excise duty notification dated 17.3.2012 


Notification No 12/2012-Central Excise dated 17.3.2012 is being amended to extend the time period for submission 
of the final Mega Power Project certificate from 120 months to 156 months. The changes will come into effect from 
date of assent to the Finance (No.2) Bill 2024 


C.3. Exemption from Clean Environment Cess 


The Clean Environment Cess , levied and collected as a duty of excise, is being exempted on excisable goods lying 
in stock as on 30" June, 2017 , subject to payment of appropriate GST Compensation Cess on supply of such goods 
on or after 17 July, 2017.The changes will come into effect from date of assent to the Finance (No.2) Bill 2024 


C.4 Exemption GST Compensation Cess ,2017 


Based on the recommendation of the GST Council in its 53rd meeting, GST Compensation Cess is being exempted 
with effect from 1st July, 2017 on imports in SEZ by SEZ units or developers for authorized operations. The 
changes will come into effect from date of assent to the Finance(No.2) Bill 2024 


D. CUSTOMS DUTY RATE CHANGES 


D.1. Reduction in customs duty to reduce input costs, deepen value addition, promote export competitiveness, 
correct inverted duty structure, boost domestic manufacturing etc [with effect from 24.07.2024] 


From To 
S. No. | Commodity 
(per cent) (per cent) 
fee Agricultural Products 
1. Shea nuts 30 15 
| 7. | Aquafarming & Marine exports 
1 Prawn and Shrimps feed 15 5 
2 Fish feed 15 5 
3. Following inputs for manufacture of Prawn and Shrimps 
feed or fish feed: 
(vil) Mineral & vitamin pre mixes 
(viii) Krill Meal 
(ix) Fish lipid oil ot Me 
(x) Crude fish oil 
(xi) Algal prime (flour) 
(xii) Algal oil 
4 Artemia 5 Nil 
5 Artemia cysts 5 Nil 
| ९ | SPF Polychaete worms 30 5 
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From To 
S.No. | Commodity 
(per cent) (per cent) 
i Live SPF Vannamei shrimp (Litopenaeus vannamei) 
broodstock & 10 5 
Live Black tiger shrimp (Penaeus monodon) broodstock 
feet Insect Meal for use in R&D for aquatic feed manufacturing 15 5 
eal Single Cell Protein from Natural Gas for use in R&D for 15 5 
aquatic feed manufacturing 
10 Pre-dust breaded powder for use in processing of sea-food 30 Nil 
| पा. | Critical Minerals 
1. Antimony, Beryllium, Bismuth, Cobalt, Copper, Gallium, 10/7.5/5/2.5 Nil 
Germanium, Hafnium, Indium, Lithium, Molybdenum, 
Niobium, Nickel, Potash, REE, Rhenium, Strontium, 
Tantalum, Tellurium, Tin, Tungsten, Vanadium, Zirconium, 
Selenium , Cadmium, Silicon other than Quartz & Silicon 
Dioxide. 
2. Graphite Told 2.5 
3 (i) Silicon Quartz 7.5/5 2.5 
(ii) Silicon Dioxide 
IV. Cancer Drugs 
1. (i) Trastuzumab Deruxtecan 10 Nil 
(ii) Osimertinib 
(iii) Durvalumab 
V. Precious Metals 
1. Gold bar 15 a 
2. Gold dore 14.35 5.35 
3. Silver bar 15 a 
4. Silver dore 14.35 5.35 
5. Platinum, Palladium, Osmium, Ruthenium, Iridium 15.4 6.4 
॥ ०५० | Coins of precious metals 15 |_ ९ [| 
7. Gold/Silver findings 15 |__ ९ | 
| Platinum and Palladium used in the manufacture of noble 75 5 
metal solutions, noble metal compounds and catalytic 
convertors 
|| Bushings made of platinum and rhodium alloy when es) 5 
imported in exchange of worn out or damaged bushings 
exported out of India 
VI. Textile and Leather Sector 
1. MDI for manufacture of spandex yarn 75 5 
2. Wet white, Crust and finished leather for manufacture of 10 Nil 


textile or leather garments, leather /synthetic footwear or 
other leather products, for export 
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From To 
S.No. | Commodity 
(per cent) (per cent) 
3. Certain additional accessories and embellishments for As applicable Nil 
manufacture of textile or leather garments, leather/synthetic 
footwear or other leather products, for export 
4. Real Down Filling material from duck or goose for use in 30 10 
manufacture of textile or leather garments for export 
Vil Steel Sector 
1. Ferro-Nickel 2.5 Nil 
2. Ferrous Scrap Nil (till 30.09.2024) | Nil (till 31.03.2026) 
3. Certain specified raw materials for manufacture of CRGO | Nil (till 30.09.2024) | Nil (till 31.03.2026) 
steel 
VIII. | Copper Sector 
1. Blister Copper 5 Nil 
IX. Capital Goods 
1. Certain additional goods for use in petroleum exploration As applicable Nil 
operations 
2. Certain additional capital goods for use in manufacture of oie) Nil 
solar cells and modules 
X. Shipping Sector 
1. Components and consumables for manufacture of vessels As applicable Nil 
2. Technical documentation and spare parts for construction of As applicable Nil 
warships 
XI. IT and Electronics 
1. Cellular Mobile Phone 20 15 
2. Charger/Adapter of cellular mobile phone 20 15 
3. Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of cellular mobile 20 15 
phone 
4 Specified goods for use in manufacture of connectors 5/7.5 Nil 
5. Oxygen Free Copper for use in manufacture of Resistors 5 Nil 
XII Medical Equipment 
1. All types of polyethylene for use in manufacture of As applicable Nil 
orthopedic implants 
2. Special grade stainless steel, Titanium alloys, Cobalt-chrome As applicable Nil 
alloys, and all types of polyethylene for use in manufacture 
of other artificial parts of the body 
3. X-ray tubes and Flat panel detectors (including scintillators) 15 5 


for use in manufacture of medical, surgical, dental or 
veterinary X-ray machines 


(till 31.03.2025) 


75 
(1.4.2025 to 
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From To 
S.No. | Commodity 
(per cent) (per cent) 
31.3.2026) 
10 
(1.4.2026 onwards) 


D.2. Increase in Customs duty [with effect from 24.07.2024] 


S.No. | Commodity Rate of duties 
From To 
(per cent) (per cent) 
aa Plastics and Chemicals 
1. Ammonium Nitrate 75 10 
25 PVC Flex Films/Flex Banners 10 25 


| Chemicals 


1 Laboratory Chemicals under heading 9802 10 150 
fea Renewable Sector 
1. Solar Glass for manufacture of solar cells or modules Nil 10 
(w.e.f 1.10.24) 
2; Tinned Copper Interconnect for manufacture of solar cells or Nil 5 
modules (w.e.f 1.10.24) 
IV. Miscellaneous Items 
1. PCBA of specified telecom equipment 10 15 
1. Garden Umbrella (tariff item 6601 10 00) 20 20 or 260 per 
piece whichever 
is higher 


D.3. Increase in tariff rate with no change in effective duty rate [With effect from 01.10.2024] 


Rate of duties 
S. No. Commodity From To 
(per cent) (per cent) 
1 Other roasted nuts and seeds, including areca nuts 30 150 
2 Other nuts, otherwise prepared or preserved , including 30 150 
areca nuts 


D.4 Rationalization of Export duty on Raw hides, skins and leather [with effect from 24.07.2024] 


Rate of duties 
Commodity 
S. No. From To 
(per cent) (per cent) 
1 Raw Hides & skins, all sorts (other than buffalo) 40 40 
2 Raw Hides & skins of buffalo 30 30 
3 Raw fur and skins including lamb fur skin 60/10 40 
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Rate of duties 
Commodity 
S. No. From To 
(per cent) (per cent) 

4 Wet Blue Chrome Leather 40 20 
5 Crust Leather 40 20 
aa Tanned fur skin Lee 20 
7 E.J. Tanned Leather Nil Nil 
ae | Finished leather (as defined by DGFT) Nil Nil 
E Trade Facilitation Measures 


E.1. Increase in duration for re-import of goods exported out of India 


The time-period of duty free re-import of goods (other than those under export promotion schemes) 
exported out under warranty from India has been increased from 3 years to 5 years, further extendable by 2 
years. 


E.2. Increase in duration for export of articles of foreign origin imported into India for repairs 


Currently, articles of foreign origin can be imported into India for repairs subject to their re-exportation 
within six months extendable upto 1 year. The duration for export in the case of aircraft and vessels 
imported for maintenance, repair and overhauling has been increased from 6 months to 1 year, further 
extendable by 1 year. 


F. OTHERS 
There are few other changes of minor nature. For details of the budget proposals, the Explanatory Memorandum and 
other relevant budget documents may be referred to. 
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Annexure to Part B 


Amendments relating to Direct Taxes 


(A) Providing tax relief 
A.1 Substantial relief is proposed under the new tax regime with new slabs and tax rates as under:- 
Total income Rate of tax 
Upto हैं 3,00,000 Nil 
From % 3,00,001 to हैं 7,00,000 5 per cent 
From % 7,00,001 to ¥10,00,000 10 per cent 
From % 10,00,001 to ₹ैं 12,00,000 15 per cent 
From हैं 12,00,001 to हैं 15,00,000 20 per cent 
Above & 15,00,000 30 per cent 

A.2 Standard deduction: Standard deduction to salaried individuals and pensioners is proposed to be increased 

from % 50,000 to = 75,000 under the new tax regime. 
A3 Family pension deduction: Deduction from family pension of हैं 15,000 is proposed to be increased to 
% 25,000 under the new tax regime. 
AA Non-government employer contribution to New Pension scheme: It is proposed to increase the amount of 
deduction allowed to an employer in respect of his contribution to a pension scheme referred to in section 
80CCD, from the extent of 10% to the extent of 14% of the salary of the employee. Further, a non- 
government employee in the new tax regime shall be allowed deduction of an amount not exceeding 14% of 
the employee’s salary in place of 10%. 
(B) Measures to promote investment and employment 
B.1 Incentives to IFSC 
e 115 proposed that retail schemes and Exchange Traded Funds in IFSC, shall enjoy tax exemptions along 
similar lines as available to specified funds. 

e 115 further proposed to exempt certain income of Core Settlement Guarantee Fund set up in IFSC. 

e 115 proposed to exclude the applicability of section 948 to certain finance companies located in IFSC. 

e 115 proposed that where a venture capital fund (VCF) located in IFSC extends a loan / other amount to 
an assessee, it shall no longer be called upon to explain the source of funds. 

e Further, it is proposed that surcharge shall not apply on income-tax payable on income from securities by 
specified funds. 

B.2 Reduction of rate of foreign companies to 35 per cent: It is proposed to reduce the rate of income-tax 
chargeable on income of foreign company (other than that chargeable at special rates) from 40 per cent to 35 
per cent. 

B.3 Tax on share premium: It is proposed that the provisions of clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of 
the Act related to tax on share premium of private companies shall not apply from the financial year 2024-25. 

B.4 Scheme of presumptive taxation for cruise ship operations by non-residents: It is proposed to put in 
place a presumptive taxation regime for cruise ship operations of non-residents. Further, it is proposed to 
provide exemption for any income of a foreign company from lease rentals of cruise ships, received from a 
related company which operates such ship or ships in India. 

(C) Simplification and Rationalisation 

C.1 Introduction of block assessment scheme for search and seizure cases: It is proposed to introduce a new 


scheme of block assessment for search cases. The block period is proposed to be six previous years and the 
period up to the date of conclusion of search. Total income of the block period is proposed to be taxed at the 
rate of 60 per cent. 


76 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEc. 1] 


C.2 


C.3 


C.4 


C5 


C.6 


C.7 


Reducing the time-limit for which reassessment can be done and rationalisation of the provisions: Time 
limit for reassessment is proposed to be reduced from ten years to five years. Further, there are proposals to 
rationalise the procedure for reassessment. Further, it is proposed to omit reference to Principal Chief 
Commissioner or Chief Commissioner in section 275 to provide clarity of time limitation for imposition of 
penalties. It is also proposed to withhold refund up to sixty days of assessment under section 245 and to 
rationalise time limit to file appeal to ITAT under section 253. 

Charitable trusts/ Institutions 

It is proposed to make amendments to merge the two schemes for exemption and also provide for 
rationalisation of filing of applications and the timelines for registration and approval of certain benefits to 
charitable trusts and institutions. 

Simplification of taxation of Capital Gains: The taxation of capital gains is proposed to be rationalised and 
simplified. 

Short term gains on specified financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20 per cent instead of 15 
per cent, while that on all other financial assets and non-financial assets shall continue to attract the 
applicable tax rate. 


Long term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5 per 
cent. For the benefit of the lower and middle-income classes, it is proposed to increase the limit of exemption 
of capital gains on certain listed financial assets from = 1 lakh to = 1.25 lakh per year. 


Listed financial assets held for more than a year will be classified as long term, while unlisted financial assets 
and all non-financial assets will have to be held for at least two years to be classified as long-term. 


Unlisted bonds and debentures, debt mutual funds and market linked debentures, irrespective of holding 
period, however, will attract tax on capital gains at applicable rates. 


These proposals are proposed to be given effect with immediate force. 


Rationalisation of tax deducted at source (TDS) rates: It is proposed to bring down TDS rates from 5 per 
cent to 2 per cent in certain sections and omit section 194F where TDS rate is 20 per cent, as given below: 


Secti Rat Proposed With effect 
ection TDS TDS f 
DS Rate rom 
Rate 
Section 194D - Payment of insurance 5% 2% 1.4.2025 
commission (in case of person other than 
company) 
Section 194DA - Payment in respect of | 5% 2% 1.10.2024 
life insurance polic 
Section 1940 — Commission etc on sale | 5% 2% 1.10.2024 
of lottery tickets 
Section 194H - Payment of commission 5% 2% 1.10.2024 
or brokerage 
Section 194-IB - Payment of rent by 5% 2% 1.10.2024 
individual or HUF 
Section 194M - Payment of certainsums | 5% 2% 1.10.2024 
by certain individuals or Hindu 
undivided famil 
Section 194-O - Payment of certain sums | 1% 0.1% 1.10.2024 
by e-commerce operator to e-commerce 
participant 
Section 194F relating to payments on Proposed to be 1.10.2024 
account of repurchase of units by Mutual | omitted 
Fund or Unit Trust of India 


Credit of TDC and TCS: It is proposed to allow credit of all tax deducted or collected while computing the 
amount of tax to be deducted on salary income under section 192. 


Claiming credit for TCS of minor in the hands of parent: It is proposed to empower the Board to make 
rules to provide credit of tax collected to person other than collectee. 
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९.8 


C.9 


Alignment of interest rate on delayed payment on TCS with TDS: It is proposed to increase the rate of 
simple interest from 1 per cent to 1.5 per cent on delayed payments of TCS after collection, as in the case of 
TDS. 

Increase in limit of remuneration to working partners of a firm allowed as deduction: It is proposed to 
increase the limit of remuneration to working partners to = 3,00,000 or 90 per cent of the book-profit, 
whichever is more, on the first € 6,00,000 of the book-profit or in case of a loss. 


(D) 


Widening and deepening of tax base and anti-avoidance 


D.1 


D.2 


D.3 


D.4 


70.5 


D.6 


D.7 


D.8 


D.9 


D.10 


D.12 


D.13 


Buy-back of shares: It is proposed that the income from buy-back of shares by companies be chargeable in 
the hands of recipient investor as dividend, instead of the current regime of additional income-tax in the 
hands of the company. Further, the cost of such shares shall be treated as a capital loss to the investor. 


Securities transaction tax (STT) rates: It is proposed to increase the rates of STT on sale of an option in 
securities from 0.0625 per cent to 0.1 per cent of the option premium, and on sale of a futures in securities 
from 0.0125 per cent to 0.02 per cent of the price at which such futures are traded. 


Income from letting out of house property: It is proposed that income from letting out of a house or part of 
the house by the owner, shall not be charged under the head ‘profits and gains of business or profession’ and 
will be chargeable to tax under the head ‘income from house property’ only. 


Transfer of capital asset: It is proposed to provide that the transfer of a capital asset, under a gift or will or 
an irrevocable trust, by an entity other than an individual or a Hindu undivided family (HUF) only, shall be 
regarded as transfer for the purpose of calculation of capital gain. 


TDS on payment to a partner: It is proposed that payments made by firm to its partner in the nature of 
salary, remuneration, commission, bonus and interest, etc shall be subject to TDS at the rate of 10 per cent for 
aggregate amounts more than हैं 20,000 in a financial year. 

TCS on notified luxury goods: To enable TCS on luxury goods, it is proposed to levy TCS of 1 per cent on 
notified goods of value exceeding ten lakh rupees. 

TDS on sale of immovable property: It is proposed to clarify that where there is more than one transferor or 
transferee in respect of an immovable property, then such consideration for transfer of the immovable 
property shall be the aggregate of the amounts paid or payable by all the transferees to the transferor or all the 
transferors for transfer of such immovable property. 


TDS on Floating Rate Savings (Taxable) Bonds (FRSB) 2020: TDS is proposed on interest exceeding ten 
thousand rupees on Floating Rate Savings (Taxable) Bonds (FRSB) 2020 or any other notified security of the 
Central or State Governments. 


Inadmissibility of non-business expenditure by life insurance companies: It is proposed to provide that 
any expenditure which is not admissible under the provisions of section 37 in computing the profits and gains 
of a business shall be included to the profits and gains of the life insurance business. 


Inclusion of taxes withheld outside India for purposes of calculating total income: It is proposed to 
provide that income tax paid outside India by way of deduction is deemed to be income received for the 
purpose of computing the income of the assessee. 


Excluding income mentioned in section 194J from applicability of section 194C: It is proposed to 
explicitly state that any sum referred to in sub-section (1) of section 194J (fees for professional or technical 
services) does not constitute “work” for the purposes of TDS under section 194C (payments to contractors). 


Claim of settlement amounts as business expenditure: It is proposed to disallow expenses incurred as 
settlement fees for any contravention of law, as may be notified by the Central Government. 


Definition of Fair Market Value (FMV): It is proposed to provide for a method of calculation of fair 
market value on 31.01.18 under section 55(2) (ac) in the case of sale of unlisted equity shares in an offer for 
sale in an initial public offer. 


(E) 


Tax Administration 


E.1 


E.2 


Introduction of Vivad se Vishwas Scheme, 2024: It is proposed to introduce a new scheme for settlement 
of pending appeals. It is proposed to be made operational from a specified date. Last date for the scheme is 
also proposed to be notified. 


Equalisation Levy: It is proposed that Equalisation Levy at the rate of 2 per cent of consideration received 
for e-commerce supply of goods or services, shall no longer be applicable on or after 18 August, 2024. 
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E.3 


E.4 


E.5 


E.6 


E.7 


E.8 


E.9 


E.10 


E.18 


E.19 


E.20 


E.21 


E.22 


Non-reporting of small foreign assets has penal consequences under the Black Money Act. Such non- 
reporting of movable assets up to = 20 lakh is proposed to be de-penalised. 

It is proposed to decriminalize late payment of tax deducted at source (TDS) , if the payment is made before 
the time prescribed for filing the TDS statement. 

It is proposed to provide that no order for failure to deduct/ collect tax from any person shall be passed after 
the expiry of six years from the end of the financial year in which payment is made. 

Enabling processing of statements other than those filed by deductors: It is proposed to provide that the 
Board may make a scheme for processing of such statements. 

Lower deduction / collection certificate of tax at source: It is proposed to allow for application for lower 
deduction / collection certificate of tax for section 194Q (TDS on payment for purchase of goods) and sub- 
section (1H) of section 206C (TCS on receipt of sale of goods). 

Notification of certain persons or class of persons as exempt from TCS: It is proposed to empower the 
government to notify persons or class of persons from whom no collection of tax shall be made or collection 
of tax shall be made at a lower rate in respect of specified transactions. 

Time limit to file correction statement for TDS/TCS statements: It is proposed to provide that no 
correction statement shall be delivered after the expiry of six years from the end of the financial year in which 
the TDS/TCS statement are respectively required to be delivered. 

Penalty for failure to furnish statements: It is proposed to provide for penalty on late furnishing of TDS or 
TCS statement beyond one month instead of the existing period of 12 months. 

It is proposed to prescribe the period within which annual statement of activities of a liaison office is required 
to be furnished. It is further proposed to provide for penalty on failure of submission of annual statement 
within the due period. 

It is proposed to enable the Transfer Pricing Officer to deal with specified domestic transactions which have 
not been referred to him by the Assessing Officer. 


It is proposed to discontinue the quoting of Aadhaar Enrolment ID in place of Aadhaar number. 


It is proposed to provide those applications before the Board for Advance Rulings transferred from Authority 
of Advance Rulings may be allowed to be withdrawn before 31.10.2024. 


It is proposed to empower Commissioner (Appeals) to set aside ex-parte assessment orders. 

Amendment in Section 271FAA: It is proposed to amend section 271FAA to provide for a penalty on 
failure to comply with due diligence requirement relating to compliance with Automatic Exchange of 
Information (AEOJ). 

Tax Clearance Certificate: It is proposed to include reference of Black Money Act, 2015 for the purposes of 
obtaining a tax clearance certificate. 

Returns filed after condonation of delay: It is proposed that in respect of returns filed after condonation of 
delay, the assessment can be made up to 12 months from the end of the financial year in which such return 
was furnished. 

Donations to National Sports Development Fund: Any sums paid as donations to the National Sports Fund 
set up by the Central Government are presently eligible for deduction under section 80G. The name of the 
fund is proposed to be corrected as National Sports Development Fund. 

Removing reference to National Housing Board: As housing finance companies are now under the 
purview of the Reserve Bank of India as a category of Non-Banking Financial Companies (NBFCs), it is 
proposed to remove reference to National Housing Board in section 43D of the Act. 

Adjusting liability under Black Money Act, 2015 against seized assets: It is proposed to insert reference 
of Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 in the section 
132B of the Income-tax Act, 1961 so as to enable recovery of liabilities under the Act out of seized assets. 
Amendments to the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988: It is proposed to provide 
immunity from penalty and prosecution to benamidar on full and true disclosure. It is also proposed to 
rationalize time limits for attachment of property and reference to adjudicating authority. 
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